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तरफ से 


माननोय घनव्यामसिह गुप्त, 
सभापति, 
हिन्दी श्रनुवाद-समिति. 
सेवा में 
माननीय प्रधान जी, 
भारतीय संविधान-सभा, 
नई दिल्‍ली. 
श्रीमान जी 


भारतीय संविधान के हिन्दी श्रनवाद के लिये, श्रापने जो समिति बनाई थी उसको श्रोर से श्राप 
की सेवा में हिन्दी संविधान का यह मसविदा पेश करता हूं. समिति ने इसे श्रपनी तारीख २८ मई १६४८ 
की बेठक में स्वीकार कर लिया हूँ श्रोर श्राप की सेवा में पेश करने का मुर्क श्रधिकार दिया है 


हमारी पहिली बंठक में ही श्रीमान्‌ जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा श्रनवाद, केवल 
साधारण जनता की जानकारी के लिये न हो बरन ऐसा हो जो काननी पण्डितों की जांच में उतर 
सके श्रौर जिस की प्रामाशिकता उतनी ही हो जितनी कि श्रंग्रेजी मसविदा की. श्रीमान्‌ जी ने यह भी 
इंगित किया था कि उसमें प्रपुक्‍त शब्दावली प्राय: ऐसी हो जो इस भारत-श्रधिराज्य (इंडियन डोमी- 
नियन ) के श्रन्य प्रान्तों को समान रूप से ग्राहय हो सके. श्राप की इन हिदायतों को ध्यान में रखकर 
ही हमने श्रपना कायं श्रारम्भ किया. हमारे मार्ग में कई कठिनाइयां थीं जो प्रायः सबको विदित हैं 
तथापि इस कठिन कार्य को करने की हमने हिम्मत की ताकि हिन्दी के लिये एक नये मार्ग के निर्माण 
में हम किसी प्रकार सफर मेना का काम दे सकें. श्रव तक हिन्दी का क्षेत्र सीमित था. धर्मग्रन्थ, 
कविता, उपन्यास, जीवनचरित्र श्रादि विषयों में हिन्दो का प्रयोग होता रहा. उच्च विज्ञान, विधान 
झौर संविधान का माध्यम हिन्दी नहीं रह गया था. हमारी राजनंतिक परिस्थिति के कारए वह श्रंग्रेजी 
का विशेष क्षेत्र बना हुआ था. इससे सविधान के हिन्दी श्रनुवार में, जिसमें प्रामाणिकता का दावा 
हो सके, श्रसाधारणा कठिनाइयों का होना स्वाभाविक था 


२. पहिला कदम जो हमने उठाया वह यह था कि पारिभाषिक और विशेषार्थी श्रंग्रेजी शब्दों 
को छांटना और उनके पशथ्ययिवाच्री शब्द को ढूंढना, निश्चित करना अ्रथवा नया निर्माण करना 
यह कार्य कोई श्रासान नहीं था. इसमें पर्याप्त समय लगा. इसके लिये इस कमेटी के सदस्य श्रीयत 
डा. रघुवीर जी के हम श्राभारी हें. वास्तव में शब्द निर्माएं का कार्थ उन्हीं का कहा जा सकता हैँ 
हमारी कठिनाइयां इसलिये भी बढ़ों कि अ्रंग्रेजी का मसविदा (प्रारूप) समय समय पर पर्याप्त 
बदलता गया श्रौर जब हमें तारीख २६ फरवरी सन १६४८ ई. को श्रन्तिस प्रारूप मिला तब संविधान 
की श्रागामी बेंठक की तिथि दूर नहीं समभी गई यद्यपि वहु पीछे चरढ़ती गई, जिसका हम कुछ श्रधिक 
लाभ न उठा सके. 


३. विधान-शब्दावली सम्बन्धी कार्य श्रन्यत्र करने में जो श्राक्षेप मेरे सुनने में श्राये उनका 
यहां जिक्र करने के लिये श्राप से क्षमा चाहता हैं. उस प्रकार के भ्रम प्राय: पाये जाते हें, इसीलिये 
उनको यहां दूर करना में उचित समभता हूं. कुछ लोगों की समभ हे कि हमारी साधारण बोलचाल की 
भाषा इसके लिये पर्याप्त होनी चाहिये. विशिष्ट ज्ञान की श्रथवा विधान की पुस्तकों की भाषा को 
समभने की क्षमता साधारण लोगों को हो सकनी चाहिये. यह केवल भाम है. यह किसी भो भाषा 
में सम्भव नहीं. सभी भाषाओं में विशेष विवय की श्रपनी विशिष्ट शब्दावली होती हँ जो साधारण 
बोलचाल की परिधि से विभिन्न होती है. जिसने प्रेग्रेजी-साहित्य में एम. ए. पास किया हैं ऐसे विद्यार्थी 
को भी यदि गणित की चलनकलन (इृण्टिग्रल केलकुलस) श्रथवा श्ांकव छेद (कानिक सेकशन ) 
सम्बन्धी प्रंप्रेजी की पुस्तक दे दी जाय तो वह उसके एक पष्ठ को भी नहों समझ सकेगा. यही बात 
न्यताधिक परिसाए में सब विषयों के लिये हे. जब श्रंग्रेजी सरीखोी समृद्ध भाषा को यह बात हें तो हिन्दी 
के लिये यह समभना कि स।धारएा भाषा की जानकारी से हम विशेष विषयों के ग्रन्थों को समभ सकें 
यह भ्रज्ञानता की बात है. जब हमें सुक्ष्म भेद रखने वाले शब्दों के लिये हिन्दी पर्य्याय बनाना हे तो 
साधारए भाषा पंग हो जाती है. यथा :--प्रोफेशन, श्राकुपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कालिग्ज, और 
हस्थ्लायमेन्द. किसी विशिष्ट विषय को समझने के लिये उसकी शब्दावली को पढ़ना होग। 


हु 
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४. दूसरे प्रकार की एक श्र धारणा प्रायः प|ई जाती हे. कुछ लोग यह समभते है कि 
भ्रग्नेजी के प्रचलित शब्दों को हमें रलना चाहिये. बह साधारए! बोल-चाल के लिये तो ठीक है, परन्तु 
विशेष विषय के ग्रन्थ के लिये ठीक नहीं. वहां तो इस प्रकार के कई शब्दों को हमें छोडना होगा. उदा- 
हरणए के लिये ' थरमामीटर ” को लीजिये. “/ थरमामीटर ” बहुत प्रचलित शब्द हैँ जिसे गांव वाले 
भी जानते हें. यह शब्द प्रयोग में श्राता है और बोलचाल की भाषा में श्रागे भी श्रायेगा. बोलचाल में 
/ थरभामीटर ” के स्थान में हिन्दी पर््याथ के उपयोग की अ्रावज्यकत। नहीं. परन्तु भोतिक विज्ञान की 
पुस्तक में इससे काम न चलेगा. यदि हम इस एक ” थरमामीटर ” झाब्द को विज्ञान की पुस्तक में 


रखते हैं तो उसके पचासों ध्युत्पन्न श्रौर संयुक्त शब्दों को भी रखना होगा. ये पचासों शब्द हमारे 
सर्वथा भ्रपरिचित हैं. यथा--“ थरमल कंडिशन 


ठीक यही बात अरबी और फारसी शब्दों की हे. इस विषय पर हमने गंभीरतापूर्बवक विचार किथा 
शोर प्रपने श्रनूभव के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिन्दुत्तानी (हिन्दी उर्दू का 
मिश्रण) साधारण बोलचाल की भाषा है और साधारण बोलचाल की भाषा बनी रहेगी. इससे 
ग्रागे इसकी परिधि नहीं जा सकती. उच्च विज्ञान श्रथत्रा विधान की भाषा यह नहीं हो सकती. 
इनकी भाषा या तो हिन्दी (प्रायशः संस्कृतजन्य| या उर्दू (प्रायश : श्ररबी, फरसीजन्य ) होगी. 
इसके सिवा कोई चारा नहीं. उद्दाहरण के लिये “जा दाब्य को लोजिये. एसके लिये प्रचलित 
प्रती झाःद “कानून ” हु. परन्तु जब हमें बोल छाल से आगे जाकर “ला, रूज्स, आरडिनेन्स, 
रेगलेशन, झ्राडर” झ्ादि में भेद करने होंगे और जब ला के पचासों तद्भव शब्द बनाने होंगे यय! 
“४ लाफूल, अनलाफुल, लालंप  आशि तब कासन सेकाम ने घल्गा. एक प्रचर्जात शब्द “कान+” को 
रखने से उपले परिवार के पचासों शब्द हमें लेने होंगे जो हमारी भाषा में सर्वथा नधे श्र श्रथहीन 
होंगे. तब हमारे सामने यह प्रइन उपस्थित होता है कि एक प्रिय शब्द / कानून ” को रख कर हम प्नेकों 
नये शब्दों का भ्रथहीन भार उठायें या कि उस एक को छोडकर उस भार से मुक्त हो जावें श्रोर उससे 
भी प्रधिक अपनी भावी सन्‍्तान को उस भार से मुक्त रक्‍खें. जबकि संस्कृतजन्य हिन्दी श्रथवा 
ग्ररबी फारसोजन्य उर्दे के सिवाय तोसरा थुक्तियुक्त मार्ग नहीं तो हमने स्वाभावत: हिन्दी को 
भ्रंगीकार किया. इसमें एक विशेष सुविधा यहु है कि भारत-अधिराज्य (इन्डियन डोमीनियन) को 
श्रन्य भाषाएं, मराठी, बंगाली, गुजराती भी संरकृतजन्य होने के कारण, श्रौर तेलग, कनाडी, मलयालम 
संस्कृत प्रचुर होने के कारए, उन प्रान्तीय भाषाश्रों को भी, यह शब्दावली प्रायः समान रूप से ग्राप्नच होगी. 


५. एक ओर श्राक्षेप के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने के लिये आप से क्षमा चाहता हूं. यह प्राक्षेप 
कुछ हिन्दी साहित्य चिज्ञों की श्रोर से शब्दों के चुनाव सम्बन्धी तथा हिन्दी की शैली के विशय में होता है. 
शब्दों के चुनाव के सम्बन्ध में, किसो एक चुने हुए शब्द के स्थान में दूसरा पर््यायवाची शब्द बनाना श्रासान 
है. उदाहरण के लिये हमारी भाषा में / सन्त्री “, “ सचिव ” श्रोर “आमात्य ” तीन शब्द हैं जिन्हें 
“४ मिनिस्टर / श्रौर सेक्रेटरी ” के लिये निर्धारित करना हे. हमने “मिनिस्टर ” के लिये “ मन्त्री ” 
भ्रोर / सेक्रेटरी ” के लिये “ सचिव ” रक्‍खा है. कोई यह कह सकता है कि “मिनिस्टर ” के लिये 
“४ सचिव ” श्रथवा “ आामात्य ” क्‍यों नहीं श्रोर सेक्रेटरी ” के लिये “/ भन्त्री ” श्रथवा “श्रामात्य' क्यों 
नहीं रखना चाहिये. यों देखने से तो एक या दूसरा! उतना ही ठीक प्रतीत होता हे. परन्तु शब्दों का 
चुनाव प्राय : पर्याप्त विचार के पदचात्‌ ही किया गया हैं श्रोर कहीं कहीं तो घंटों के विमर्श के बाद. श्रपने 
मिनिस्टर की मन्त्रणा से शासक (गवनर) का कार्य होता हे, इसलिये मिनिस्टर के लिये भन्‍त्री रखा 
गया है सचा से सचिव बना है, जो झ्पने स्वामी के साथ रहता हूँ इसलिये सेक्रेटरी को सचिव कहा 
गया हूं. 


शली के सम्बन्ध में यह निवेदन करना उचित होगा कि सभी भाषाओ्रों में प्रत्येक्ष विषय की 
श्रपनी विद्षेष शैली होती हे. उसी भाषा में एक विषय की शैली दूसरे में उपयुक्त नहीं होती. प्रंग्रेजी 
भाषा में भी साहित्य की जो दोली हे वह विज्ञान की श्रथवा कानून की शैली नहीं. शेक्सपियर की श्रथवा 
सर वाल्टर स्काट की शली में और दन्ड विधान की शैली में बड़ा श्रन्तर है. एक में तो भाषा को 
ललित भ्रौर मनोहर बनाने के लिये उसी विचार के लिये भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है श्रौर दूसरे 
में उसी विचार को प्रगट करने के लिये उसी शब्द और उसी वाक्यांश का पुनः पुनः प्रयोग यहां तक 


थक 


किया जाता हैँ कि वह कएकट होने लगता हैं. उसी लेखक की भी भिन्न विषय की शेली भिन्न 


रे 


होती है. लॉइड मंकाले की हिस्ट्री ऑफ इंग्लेंड की देती श्रौर इण्डियन पीनल कोड की शॉली में श्राकाश 
पाताल का अन्तर हे यद्यपि दोनों का लेखक वही हैं. अंग्रेजी में तो इस भेद के हम श्रभ्यस्त होने के 
कारए इसमें हमें श्रनोखापन नहीं दीखता. परन्तु यही चोज हमें हिन्दी में ग्रनोखी दीखती है श्रौर हम 
विधान श्रथवा संविधान की शेजी को साहित्य की शेली से तॉलने लगते हैं. यह भूल जाते हें कि 
हिन्दी के लिये वास्तव में यह नया मार्ग हे. नये विषय के अनुरूप हमें कुछ नई शैली का निर्माण करना 
होगा जो साहित्य की शैली से कुछ भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती. वास्तव में तो शली के 
निर्माता लेखक नहीं होते विषय होता है. ओर हिन्दी में विधान बनाना हम जारी रक़्खें तो यह 
निश्चित हे कि विधान का विषय हिन्दी में भी अ्रपनी शैलो बना रूंगा, चाहे उसके प्रतिकल हमारी 
कितनी भो इच्छा हो. 


६. इन सब कठिताइयों ओर श्रडचनों के श्रस्तित्व में, इस बात का ध्यान रखते हुए कि 
संविधान के सदश विशिष्ट विषय की परिशुद्धता श्रोर प्रामाएिकता में किसो भो प्रकार त्रूटि न श्राने पावे, 
संविधान का यह हिन्दी मसविदा जितना भो सरल बनाया जा सकता था उतना सरल बनाने का यत्न 
किया गया. प्राय: अ्रन्तिम समय में भो हमने झपने निर्धारित शब्दों को बदला ताकि साधारण बोलचाल 
की भाषा के शब्दों को स्थान मिल सके. परन्तु इन सब प्रयत्नों के बाद भी, हम यह नहीं कह सकते कि 
संविधान में ऐसे स्थान नहीं हें जिनको पूरी तौर से समभने के लिये विशेष शब्दावली की जानकारी को 
ग्रावश्यकता न हो. इन शब्दों को जाने बिना यह सम्भव नहीं कि संविधान की सारो भाषा समभ में 
थ्रा जावे. परन्तु हम यह कह सकते है कि हिन्दो भाषा को और विषय को जानने वाले किसी सज्जन को 
इन दब्दों की जानकारी सहज में ही हो सकतो हे. 

७. मूल यंविधान अंग्रेजी में बना है. जो कार्य हमें दिया गया हे बह उसके ग्रनुवाद का 8. 
संविधान सरीखे गुड और जटिन विषय के सच्चे श्रोर प्रामाणिक अनुवाद में, मल भाका श्रंग्रेजी को 
प्रात्मोयता सवंथा न हो यह सम्भव नहीं. हां यदि मूल विधान बनाने का कार्थ ही हिन्दी में हुआ होता 
तो हम कह सकते है कि तिर्जारित विचारों को सर्वथा कायम रबते हुए भी उसमें श्रंत्रेजी की 
प्रात्मीयता का स्वथा अश्रभाव होना सम्भव था ओर हिन्दी का अपना निर्मत सुन्दर स्वरूप हो सकता, 


८. इन विचारों को व्यक्त करते हुए, संविधान का हिन्दी प्रारूप (मसविदा) श्राप की सेवा से 
उपस्थित किया जाता हैं. उक्त कठिनाइयों के साथ साथ हम अपनी न्यूनता को भी भूल नहीं हे. इस 
संविधान के लिये किसी का यह दावा नहीं कि यह सर्वथा हो निर्दोष है. हम यह मानते हैं कि उपयुक्त 
संशोधन द्वारा इसमें सुधार होने की गुंजाइश हो सकती हूं. परन्तु एक बात की श्राशा हम भ्रवश्य 
करते है श्रोर परभात्मा से प्रार्थना भी करते हैँ कि यह मसबिदा श्राप के उस पवित्र संकल्प मे-स्वतन्त्र भारत 
का संविधान हिन्दों में बनाने सें--पहायक हो. भारत अधिराज्य के लाखों नरनारी इस बात में श्राप 
के पीछे हें. हमें राजनेतिक स्वतन्त्रता तो मिल गई हे परन्तु श्रभी भी हम अंग्रेजों भाषा के दास बने 
हुए हैं. श्राप के नेतृत्व में परमात्मा उस गुलामी से भी हमें मुक्त करे और उसका श्रीगऐेश हिन्दी में 
संविधान का बनना हो. 


६. संविधान के लिये शब्दावली देने के लिये हम डा. रधुवोर के उपकृत हें, इस दिशा में 
उनको सहायता बहुमूल्य रही हे. श्रीयृत हरीभाऊजी उपाध्याय इस कार्य में पुणण दत्तचित्त रहे श्रौर 
उनकी सहायता विशेष महत्व की रही. पं. कमलापतिजी त्रिपाठी तथा डा. नगेन्द्रजी धन्यवाद के 
पात्र हें. प्रो. बालकृष्ण जी के कार्य के लिये यह समिति श्रपना सनन्‍्तोष प्रकट करना चाहती हूं. 
सध्यप्रान्त श्रोर बरार की विधान-सभा के कार्यकर्ताओं ने भरसक सहायता दी उसके लिये वे धन्यवाद 
के पात्र हें. नागपुर सरकारी छापाखाने के श्रधीक्षक ( सुपरिन्टेन्डेन्ट गवनंमेन्ट प्रिन्टिग ) 
बह वी. के. भ्रय्यर ने छापने के कार में सब प्रकार की सुविधा दी इसके लिये वे हमारे धन्यवाद 

पात्र हें. 
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भारतीय संविधान का प्रारूप 
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भाग १ 
संबव और उसका राज्यक्षेत्र तथा श्रधिक्रारक्षेत्र 
संघ का नाम शोर राज्यक्षेत्र न मकर 
नये राज्यों का प्रवेशन तया स्थापन 


नये राज्यों का निर्माण श्रौर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं 
तथा नामों का परिवतेन 


प्रथम पग्रनुसची के संशोधन श्रौर झ्रनुबंगिक तथा समनवर्ती 
विषयों के लिये श्रनच्छेद २ श्रौर ३ के श्रधीन निर्मित विधि 
भाग २ 
जानपदत्व (सिटीजनशिप ) 
संविधान को प्रारम्भ तिथि पर जानपदत्व न न 
संसद्‌ का विधि द्वारा जानपदत्व भ्रधिकार का श्रानियमन 


भाग ३ 
मलाधिकार 
सामान्य 
परिभाषा कम मम ले 
परित्राएण बा 
समताधिकार 


धर्म, प्रजाति, जाति अ्रथवा लिग के आधार पर विभेद का 
प्रतिषध. 
राज्याधीन नियुक्तित में भ्रटसर-समता ..... .... ««« 


श्रस्पश्यता का भ्रन्त नी मम मम 
उपाधियों का श्रन्त रे स्क ४३8 
वाक-स्वातं-य झ्ादि से सम्बद्ध कुछ श्रधिकारों का रक्षण . ,.. 
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प्राण, देहिक स्वातंत्रय श्रोर विधि के समक्ष समता का रक्षश 

भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य श्रोर समागम 
स्वातंत्रप. 

मानव-पणन प्रौर बलात्भ्रम का वर्जन मा 

बालकों के निर्माणियों श्रादि में सेवायोजना का वर्जन नल 


धर्म सम्बन्धी श्रधिकार 


विश्वास स्वातंत्रय तथा धर्म के श्रवाध मानने, झ्राचरए भ्रौर प्रचार 
करने का स्वातंत्र्य, 


९! >> (7? अत 


६७ & ६८6 -<«#? «0? >»?) शर्ट 


भ्रमुच्छेद पृष्ठ 
२०, धामिक कार्यों के प्रबन्ध श्रौर धामिक तथा परोपकारी प्रयोजत ८ 
के लिये सम्पत्ति के स्वामित्व, श्रवापन श्रोर प्रशासन का 
स्वातंत्र्य. 


२१. विशेष धर्म श्रथवा धामिक सम्प्रदाय को उन्नति तथा संधारएए ८ 
के लिये लगाये हुए कर के देने के सम्बन्ध मे स्वातंत्र्य 

२२. कुछ शेक्षिक संस्थाओ्रों में धामिक शिक्षा शभ्रथवा धामिक उपासना ८४ 
में सम्मिलित होने के विषय म स्वातंत्र्य 


सांस्कृतिक और शंक्षिक श्रधिकार 
२३. प्रल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण 8 
साम्पत्तिक भ्रधिकार 
२४. सम्पत्ति का प्रनिवाय भ्रवापन रे न्क 0, _है 


सांवेधानिक उपचाराधिकार 


२५. इस भाग द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों की पूति कराने के उपचार...  € 


२६. इस भाग द्वारा प्रत्याभत श्रधिकारों का बलों की प्रयकति की १० 
अवस्था में संपरिवर्तत करने की संसद की दाक्ष्ति 


२७. इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये विधान... १० 
भाग ४ 
राज्य की नोति के निदेशक सिद्धान्त 
२८... परिभाषा 238 ४७% $४७8४ ३ 
२६. इस भाग में वणित सिद्धान्तों की प्रयक्ति कम »०« ११ 
३०. लोक-हित-बद्धि-हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनायेगा ... ११ 
३१. राज्य द्वारा श्रनसरणीय कुछ सिद्धान्त अर »« ११ 
३२. कुछ अवस्थाश्रों में कर्माधिकार, शिक्षाधिकार तथा लोक साहा- ११ 
व्याधिकार 
३३. कम को न्याय्य तथा दयायुक्‍त दक्षात्रों का तथा प्रसृति साहाय्य ११ 
का प्रावधान. 
३४. कमंकारियों के लिये निर्वाह-भत्ति भ्रादि गे ४७५: डे 
३५. जानपदों के लिये एकविध समान व्यवहार संहिता «०० १२ 
३६. निःशल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान ३ १२ 
३७. श्रनुसूचित जातियों, श्रादिवासी जातियों तथा प्रन्ग वृबंल भागों के १२ 
शैक्षिक तथा श्राथिक हितों को वढ्धि 


३८. श्राहार-पोषणा-तल भ्रौर जीवन-स्तर को उच्च करने तथा लोक- १२ 
स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कतंव्य 


३६. राष्ट्रीय महत्व की वस्तुप्रों, स्थानों, झआस्मारकों का रक्षण, १२ 
परिरक्षण तथा संधारण 


४०. श्रन्ताराष्ट्रीय शान्ति श्लोर निःशंकता का प्रवर्तन-रक्षण ... १२ 


बनुणछेद 


४२१. 
४२. 
४३. 
डंडे, 
४५. 
४६. 
४७. 
४८. 
४६, 


२१. 


५२. 
*ै३५ 
५४, 
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४७, 
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५९. 
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६४१. 
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भाग 7४ 
संघ 
ग्रव्याय १--अधिशासन 
प्रधान तथा उपप्रधान 
भारत का प्रधान 
संघ को श्रधिशासी शक्ति 
प्रधान का निर्वाचन 
प्रधान के निर्वाचन की रीति 
प्रधान की पद-अवधि 
पुनरनिर्वाचन के लिये पात्रता 
प्रधान निर्वाचित होने के लिये योग्यताये 
प्रधान-पद के लिये प्रतिबन्ध 


पद-प्रवेश के पूर्व प्रधान, उसका स्थानापन्न श्रथवा उसके प्रकार्य 
निर्वाहक के लिये निइचयो क्ति श्रथवा दपथ, 


प्रधान पर प्राभियोग लगाने की कार्यप्रणाली 


प्रधान-पद की रिक्ति पति के लिये निर्वाचन समय तथा श्राकस्मिक 
रिक्तिपुरक निर्वाचित व्यक्ति को पदावधि. 


भारत का उपप्रधान 00. 3, 
उपप्रधान पद-कारएात्‌ राज्य-परिष द्‌ की सभापति होगा... 


प्रधान की भ्रनुपस्थिति श्रथवा उसके पद को प्राकस्मिफ रिक्ति के 
काल में उपप्रधान द्वारा प्रधान के स्थानापन्न का प्रकाये 
ग्रथवा उसके पद के कतेव्यों का पालन, 


उपप्रधान का निर्वाचन... 

उपप्रधान को पदावधि रा ६43 

ग्रन्य किती सम्भाव्यता में प्रधान के प्रकाथ पालताथें प्रावधान 
बनाने को संसद को शक्ति. 


प्रधान श्रयवा उपप्रधान के निर्वाचन से उदभूत श्रथवा सम्बद्ध 
विषय. 


क्षमएा, ग्रादि की तथा कुछ प्रभियोगों में दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण प्रथवा लघध्वादेश करने की प्रधान की शक्ति. 


संघकी प्रधिशासो शक्ति का विस्तार .... «..  «*«*« 
मंत्रिपरिषद्‌ 
प्रधान को सहायता श्रौर मंत्रणा देने के लिये मंत्रिपरिणद्‌ «६ 
मंत्रियों सम्बन्धी भ्रन्य प्रावधान...» *+*०० 
भारत का महाप्राभिकर्ता 
भारत का महाप्राभिकर्ता .... ».«  »* . «**« 
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१३ 
१३ 
१३ 
१४ 
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१५ 
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१६ 
१६ 
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१६ 
१७ 


श्८ 
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श्द 


१६ 
१६ 


१६ 


७१, 


७९२, 


७३. 


७४, 
७५६ 


७६. 
७७, 


८. 


७६. 


८४०, 


८१. 
८२. 
८३. 
८४. 


शासन-कार्य का संचालन 
भारत-शासन-कार्य का संचालतल._..... ६.  «*« 
प्रधान को संसुचना देने श्रादि विषयक प्रधान मंत्रो के कर्तव्य . . 


ग्रध्याय २.--संसद्‌ 


सामान्य 
संसद का संघटन स्ड 
संसदकेश्रागारों कौ रचना .... «...  *४  *«« 
संसद के आगारों को ग्रवधि मम, 
संसद के सत्र, सत्राउसन तथा विलयन ... 898 
झ्रागारों को सम्बोधन करने श्रौर सन्देश भेजने का प्रधान का 
अधिकार, 
संसद के प्रत्येक सत्रारम्भ में प्रधान का विशेष श्रभिभाषए तथा 
श्रभिभाषए में निर्दिष्ट विषयों का संसद्‌ में पर्थालोचन. 
भ्ागारों विषयक मंत्रियों और महाप्राभिकर्ता का भ्रधिकार .. . 


संसद के भ्रधिकारी 
राग्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति ... 
उपसभापति फी पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पद-निष्कासन. 


उपसभाषति तथा श्रन्य व्यक्षियों की सभापति के पद-कतंब्यों 
के पालन करने की भ्रथवा उसका स्थानापन्न होने की शक्षिति, 


लोक-सभा का श्रध्यक्ष श्रौर उपाध्यक्ष ... 


ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिवित, पद-त्याग तथा पद- 
दिध्कासन, 


ग्रध्यक्ष पद के कतंव्य-पालन की, श्रथवा श्रध्यक्ष के स्थानापन्न 
होने को, उपाध्यक्ष श्रथवा श्रन्य व्यक्तियों की शक्ति. 


सभापति तथा उपसभापति और श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के 
वेतन तथा श्रधिदेय. 


कार्य-संचालन 
श्रागारों में मतदान; रिक्तियों के होते हुए भी भ्रागारों के कार्य 
करने की शक्ति तथा गएाप्रक 


सदस्यों को निर्योग्यताएं 
सदस्यों द्वरा घोषणा... «».«. «« »»» 
स्थानों की रिक्ति न मर 
सदस्यता के लिये निर्योग्यिताएँ गज 5 


भ्रनच्छेद ८१ के श्रधीन घोषणा किये बिना, श्रथवा योग्य न 
होते हुए श्रथवा निर्योग्य किये जाने पर बंठने भ्लौर मतवान 
के लिये दंड. 
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प्रनच्छेद 
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१०३. 
१०४, 
१०५. 
१०६. 
१०७. 


१०८. 
१०६, 
११०. 


सदस्पों के विशेषाधिकार श्रौर विमुक्तियोँ 
स्‍पों के विशेषाधिकार, आदि तक 
सदस्यों के वेतन तथा अधिदेय रत 


विधान कार्यप्रणालों 
विधेयकों के पुर:स्थायत तथा पारण विषयक आवथान 
कुछ भ्रवस्याओं में आगारों को संयुक्त बे ठ ऋू 
समुदा-विधेयक विषयक विश्वेष कारयेप्रशालो 
मुद्रा-विधेयकों को परिभाषा क 
विधेयकों पर अनु सति 

ग्राथिक विषयों में कार्प-प्रणाली 

वाषिक श्राथिक विवरण ... रे कर 
संसद्‌ में श्रागशना-विषयक कार्ये-प्रणालो ३३ 
प्राधिकृत व्यय को अनुसुच्री का प्रामाणशिकन ... 
व्यय के अनुपुरक विवरण ... 
झ्रतिशायी अनुदान 
ग्राथिक विधेयकों के लिये विशेष प्रायथान 


सामान्य कार्य-प्रणाली 
कार्य-प्रणाली के नियम... 33 
संसद में प्रयोक्‍तव्य भाषा ... नकद सा 
संसद में पर्यालोचन पर ग्रायंत्रण कक कि 
संसद को कायवाहियों को न्यायालय परिपच्छा न करेंगे 


ग्रध्याय ३.--प्रधान की विधाषधिरी शक्तियां 


संसद्‌ के विश्वान्तिकाल में श्रध्यादेश के प्रवर्तन की प्रधान की 


शक्ति 

अध्याय ४.--संघ का नन्‍्याय-मंंडल 
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा संघटन 3000 
न्यायाधीशों के वेतन श्रादि पे ५$ 
स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश की सेवायूक्ति.._... 
एतदर्थ (एडहाक) न्यूययाधीशों की नियुक्ति... 


सेवानिवृत्त न्‍्यायाधोशों को सर्वोच्च न्यायालय की बंठकों में 


उपस्थिति 
सर्वोच्च न्यायालय का स्थान र 
सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक अ्रधिका रक्षेत्र ... 


विशेष श्रवस्थाश्रों में राज्यों के उच्च न्यायालयों से पुनविचार 


प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय का पुनविचार क्षेत्राधिकार 
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१२६. 
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प्रथम प्रनुसुत्ती के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों के 
झतिरियता भारत के राज्य-क्षेत्र में उच्च न्यायालथों से ग्रन्य 
मामले की पुनविचार प्रार्थना में सर्वोच्च न्यायालय का 
एनविचार-प्षेवाधिकार. 
कुछ श्रम्य मामलों में पुननविचार प्रार्थना के लिये सर्वोच्च स्थाया- 
लय को विश्ञेष अन्‌ भति. 
प्रथम प्रनूसची के भाग रे में उस समध उल्लिखित रहे 
राज्यों के उच्छ गशायालवों हारा कुछ शभियोगों से सर्वोच्चि 
स्थायालय को व्यवस्था-प्रार्थना. 
सर्वोच्च न्थापालय के क्षेत्राधिकार की बुद्धि... -:: 
कुल लेखों के निशालने का सर्वोच्च न्यायालए को शविल-प्दान, , . 
सर्वच्चि न्यायालय की सहायक शक्तियां सो दर 
सर्वोच्च न्‍्याथालय द्वारा घोषित विधि सब च्यागात्यपों को 
बन्धतकारोी हागो. 
सर्वोच्च न्यायाजय के प्रादेशों और ग्रादेशों का प्रवर्तन सथा प्रलेखों 
को प्रकट कराने शाप के आदेश, 
सर्वोच्च न्यादग्लव से प्राप्त करने की पान की दाकिति ... 
झरसेनिक तथा चन्यायिक्त ग्राथिकारी सर्वोच्च न्यायालय के 
साहाय्य में कार्य करेंगे. 
न्यायालय के नियम अ्रादि 44५ गन 
सर्वोच्च न्यायालय के ग्रधिकारियों, तथा सेवकों के वेतन, ऋधिदेय 
ग्रौर उत्तरेतत ओर सर्वोच्च न्यायालय के वपथ. 
प्रथम श्रत॒प्ुच्ी के भाग ३ में उल्लिल्लित राज्यों के उच्च न्याया- 
लयों के प्रति निर्देशों का झन्वय. 
व्याय ५.--भारत का महांकेक्षक 
भारत का महांकेक्षक. ..« पर बज ४५ 
महांकेक्षक के कर्तेग्य और शक्तियां... . जा अर 
लेखे के विषय मे निदेश देने की महांकेक्षक को शक्ति न 
अ्रंकेक्षए/ प्रतिवेदन नम का शा म् 
भाग ६ 
प्रथम सुची के भाग १ में फे राज्य 
ग्रध्याथ १.--सामान्य 
परिभाषा. 
अ्रध्पाय २.---अ्र विश्ञा सि-वर्ग 
शासक 
राज्यों के शासक 35 न मत ३१३५ 
राज्यों को श्रधिशासी दक्ति ...  ... ३ 238 
शासक का निर्वाचन बे के ०३३ 2३५ 


पृष्ठ 
३६ 


३७ 
३७ 
३७ 
३७ 


शेष 
श्ेद 


इद 
३६ 


३६ 


४१ 


४१ 
४१ 
४१ 


प्रनुच्छेद 


१३१. 
१३२. 
१३३. 
१३४, 


१३४. 
१३५. 
१३६. 


१३७. 
१३८. 


१८०. 
१४१. 


१४२. 


१४३. 
१४४. 


१४४, 


१४६. 
१४७, 


१४८. 


१४६, 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
१४३. 


बिक्र्पतः 
शासक की नियुक्ति 8. इज. 35क. 38% 
शासक को पदावधि 200... :४५ 
दासक की पुननिर्वाचिन  पुनतिपक्ित के छिक पाजता 
शासक तिर्वाचित होने के लिये योशतायें 
विकल्पस: 


शासक निपकक्‍त होने के लिय वोखताये ... ि श 


दासकपद के प्रतिवन्ध ऐड * कट 45% 

पदराठुण से पृष शासक शवया शासक के प्रकार्षों को निर्वाह 
करने वाल व्यक्ति की निएचर्घकित झववा शप्रप 

शासक पर प्राभियोग घजाने की का+-प्रमालों 

विशेष सम्भाव्यतागरों में शासक के प्रकार्य लि्पाडिदार्य प्राव 
बनाने की राज्य के विधाद मंउल (अबाद। दा धाकय 

गशासक-पद की रिवित-एि के लिये दिया चरन (तालिका संत्रपनार्थ 
निर्वाचन ) सम 

शासक के तिवर्चिम (सके को नियुक्ति के जिये तालिक 
संघटनाथ निर्बाचन) से उदभत ध्रथयां सम्बद्ध विषय, 

क्षमण झ्रादि की तथा क॒छ पोगों | बंडादेश के स्थगन, 
पन्हिरण ग्रथवा लष्वालेदान करने की शासक दे झंक्ति 


राज्यों की श्रधिश्ञासी दादित का विस्तार 
माच्त-परिषद 
शासक को सहायता प्र/र संभाशश देने के लिये मंत्रि-परिषए्‌ ... 
मंत्रियों सम्बन्धी ग्न्प आदणान ३30 2000 रा 
राज्य का महादिवकता 
राज्य का मदाधिप्रक्ता ..... -... ल्‍« 
शसन-कार्य का संचालन 
राज्य-शारन-कार्य का संछालस किन का मजा 
शासक को संसूचना देने श्रा।दे विययक मुख्य मंत्री के कतंव्य ... 


शध्याय ३.--राज्य का विधान-मंडल 


सामान्य 

प्रथम अनुसची के भाग १ क्ष राज्यों के दिपान-मंडलों का 
संघग्न 

दिधान-सभाग्रों की रचना न रत 2 

विधान-परिषदों की रजना हि रे कल 

राज्यों के विधान-मंडली दे फषधि ., हि पे 


राज्य के पिधान-मंडल की सदस्यता के लिपे भ्राय-सी मा हट 
राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान तथा विलयन 


४१ 
४१ 
४२ 
४२ 


४२ 
४३ 
४३ 


४३ 
हब. 


श्रन॒-्छेद पृष्ठ 
१५४. श्रागारों को सम्बोधन करने श्रौर संदेश भेजने का शासक का ४८ 
ग्रधिकार. 


१५५. प्रत्येक सत्रारम्भ में शासक का विशेष अभिभाषण, तथा भ्रशि- ४६ 
भाषण में निर्दिष्ट विषयों का विधान-मंडल में पर्धालोचन. 


१५६. श्रागारों विषयक, मन्त्रियों और महाधिवक्‍ता के श्रधिक्र ... ४६ 


राज्य के विधान मंडल के गअ्रधिकारी 


१५७. विधान-सभा का अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष कक ४७४: -हैह 
१५८. श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद-रिक्ति, पद-त्याग तथा पदनिष्का- ४६ 
सन. 


१५६. अप्ध्यक्षपद के कतंव्य-पालन की, श्रथवा अ्रध्यक्ष के स्थानापन्न ५० 
होने की, उपाध्यक्ष श्रयवा श्रन्य उप्रक्तियों की शक्ति 


१६०. विवान-परिषद्‌ के सभापति तथा उपराभाषति ... ». ४० 
१६१, सभापति तथा उपसभायति की पदरिक्ति, पदत्याग तथा पद- ४५० 
निष्कासन. 


१६२. सभापति-पद के कतंव्य-प/लन की, भ्रथवा सभापति के स्थानापन्न ५० 
होने की, उपत्भाप ति अ्रथवा भ्रन्य व्यक्तियों की शक्ति 


१६३. श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और सभागति तथा उपसभापति के वबेतत ४१ 
तथा श्रधिदेय. 
काय-सजारतलन 
१६४. श्रागारों में मतदान; रिक्तियों के होते हुये भी श्रागारों के काये. ५१ 
करने की दक्ति तथा गएपुूरक. 


संदस्थां की त्िथग्यिताएं 
१६५. सदस्यों द्वारा घोषणा कई कर जे «०० +१ 
१६६. स्थानों की रिक्ति मी 
१६७. सदस्थता के लिये नियग्यिताएं 48 ५२ 


१६८. श्रनच्छेद १६४५ के ग्रधीन घोष किये दिना, श्रथवा योग्य न होते. ५३ 
हमे अथवा निर्योग्य किये जाने पर बेठने और मतदान के लिये 
५६७ 
सदस्यों के विशेषाधिकार और विम॒क्तियां 
१६६९. सदस्यों के विशेषानिकार आदि हो जा »» ५३ 
१७०. सदस्यों के जेतन तथा श्रधिदेय 3303 4 ५० ५३ 


पिधान-कार्य प्रणाली 
१७१. विधेयकों के पुरःस्थापन तथा पारण विषयक प्रावधान... ४४ 
१७२. कुछ श्रवस्थाओं में, विधान-परिषदों वा ले राज्यों के दोनों श्रागारों ५४ 
की संयक्त बेठक 
१७३. मुद्रा-विधेयक विषयक विशेष कार्यप्रणाली 32 «०» ५४ 


१७४. मुद्रा-विधेयकों की परिभाषा "६... ० -« श५ 


१७७. 
१७८. 
१७६. 
१८०. 
१८१, 
१८२. 


१८३. 
श्८ढष, 


१८४५. 
१८६. 


१८७. 


श्ण्ण. 


१८६. 
१६०. 


१६४. 
१६४५. 
१६६. 


१६७, 
१६९८. 


विधेयकों पर अनुमति 
विचारार्थ आरक्षित विधेयक नर ्पह शा 


ग्राथिक विषयों में कार्यप्रणाली 
वाषि+क ग्राधिक विवरण 
विधान-मंडल में ग्रागशना-विषयक-कार्य प्रणाली 
प्राधिकृत व्यय को श्रनुसुर्ती का प्रामाणिकत 
व्यय के श्रतुपुरक विवरए। .. . 
ग्रतिशायी अनुदान कर. अप 
ग्राथिक विधेयकों के लिये विशेष प्रावधान 


सामान्य कायेप्रणाली 

कार्य प्रणाली के नियम 
राज्यों के विधान-मंडलों मे प्रयोक्‍्तव्य भाषा 
विदान-मंडल में पर्पालोचन पर आपंत्रण रे 
विधान-मंडल की कार्यवराहियों की, न्यायालय परिपच्छा न 

करेंगे. 

प्रध्याय ४.--शासक की विधाधिनी शक्ति 

विधान-मंडज के विश्वान्तिदाल में श्ञासक की अश्रध्यादेश- 

प्रवतेन-शक्ति. 
ग्रध्याय ५.--गम्भोर सद्यस्कृत्यस्थिति विषयक-प्रावधान 
गम्भीर सच्यस्कृत्यस्थिति में शासक की दाक्ति 


अध्याय ६.--अनुसूच्चित और वनजाति क्षेत्र 
परिभाषाएं न चर 
अनुसूचित श्र वनजाति-क्षेत्रों का प्रशासन 
श्रध्याय ७.--राज्यों के उच्च न्यायालय 
उच्च न्यायालय का भ्रर्थ 
उच्च न्यायालयों का संघटन 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति क्रौर उसके पद के 
प्रतिबन्ध. 


सर्वोच्च ग्यायालय सम्बन्धी कतिपय प्रावधानों की उच्च 
न्यायालयों पर प्रयुक्ति. 


पद-प्रबेश से पूर्व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की घोषणा 


उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारए कर चुके हुए व्यक्ति 
के लिये न्यायालयों में श्रथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष 
ग्रधिववन करने पर प्रतिषेध. 


न्यायाधीज्ञों के वेतन, श्रादि 9 
शस्थायी न्‍्यायाधीद जे 
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२६ 
५७ 
२७ 
८ 
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५६ 
२६ 


६० 


६१ 
६१ 


६१ 
६२ 
६२ 


श्रे 
६३ 


६४ 


६४ 
६४ 


श्रन॒च्छेद पृष्ठ 
१६६९. श्रपर न्यायाधीश शक 0 . ६४ 
२००. सेवा-निवत्त ध्यायाधीशों को उच्च न्याथालयों की बेठकों में उप- ६५ 
स्थिति 
२०१. विद्याप्रात् उच्च न्यायाजयों के क्षेत्राधिकार की ६५ 
२०२. विशेष लेखों के निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति ६५ 
२०३, उच्च न्यायालयों के प्रशारान प्रका्य .. . 8 ० ६४ 
२०४. विशेष श्रभियोगों के बंधिक विचार के लिये उच्च न्यायालय को ६६ 
हस्तांतरण. 


२०४५, उच्च न्यायथाजयों के श्रधिकारियों ओर सेवकों के वेतन, अधिदेव ६६ 
ग्रोर उत्तर वेतन तथा उच्च न्याधालयों के व्यय 


२०६. उच्च न्यायालय संस्थापन अथवा पुनस्संस्थापन करने की शक्ति ६६ 
२०७. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार सें विस्तार अयवा अपवर्जन ६७ 


२०८. राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्च न्यायालय ६७ 
के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध सें राज्यों के विधान-मंडलों की विधि 
बनाने की शक्ति पर झायंत्रए. 


२०६९. निवंचन ३2४5 नम का शत ०» ६८ 
ग्रध्याय ६.--राज्यों के भुख्यांकेक्षक 

२१०. राज्य के मुख्याकेक्षक ... "५५ ४४४. «5» दिए 

२११. अ्रंकेक्षएण-प्रतिवेदन ४७५ ला ्क् ०० ६६ 
भाग ७ 

प्रथम श्रनुसुवी के भाग २ में दिये हुए राज्य 
२१२. प्रथम प्रनसची के भाग २ में दिये हुए राज्यों का प्रशासन ७० 
२१३ स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रणा-पश्पिद बनाना व जारी ७० 
रखन। 

व कं ७४७ आड़ 8,. होड़. - उआ४... 888. 0. से6 

भाग ८ 


प्रथम अ्रनुस॒ची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा श्रन्य राज्यक्षेत्र जो 
उस श्रनुसंच्री में उल्लिखित नहीं हूँ 
२१५. प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों का, ओर ७१ 
प्रन्य राज्यक्षेत्रों का जो उत श्रन॒सूुच्री में उल्लिखित नहीं हें, 
प्रशासन. 
भाग € 
संघ और राज्यों के सम्बन्ध 


भ्रध्पाय ९.--विधायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्षितयों का विभाजन 


२१६. संसद तथा राज्यों के विधाम-मंडलों हारा निसित विधियों का ७२ 
विस्तार. 


२२०. 
२२१. 


२२६. 


२२३. 
२२३४. 


२२०५. 


२२७. 


२२८. 


२२६. 


२३०. 
२३१. 


२३२. 


२३३. 
२३४. 


२३५. 


२३६. 


११ 


संतद्द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों हारा निमित निधि के 
वियय 

सर्वोच्च न्यायालय सल्जस्धी तिवान_... कं न 

किन्‍्हीं भ्रपर न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की 

संसद की रक्त, 

उतर स्पायाजयों के संस्वाएद प्रीश संचरन सम्बन्धी विधान 

उच स्प्रायालयों के अधिझाइलत्र ओर शक्ल सम्बन्धी 

विनान 

दीवानी और फोजदारी श्रियरयों में झर परणीय का्य-प्रणाली 
सम्बन्धी विधान 

ग्रवशिष्ट विध्ा-द्क्ति 

प्रथम अनसयी के भाग ३ में के राज्पों के सम्बन्ध में किस्टीं 
विषयों पर विधि बनाने हर से पद्‌ का दाक्सियों पर श्रायन्त्रण 

प्रथम श्रनुसची के भाग ३ में के राज्यां के लिये दिवि घनाने की 
शक्ति रा विस्तार. 

राष्ट्रीय हित में, ' राज्य-मछी में के जियय के सम्बन्ध में 
धिजि जलने कोर संच्दू पी शकक्‍स. 

जतब्र सच्स्कृत्यस्वत्ति घोषणा प्रवुत्त है दब बाज्य-सू्ची मे 
के विषयों के सम्बन्ध मे विधि बजाने के, संराद्‌ की सर्िति. 

ग्रनच्छेद २२६ और २२७ के झर्वीन संघद रा निश्चित विभियों 
श्रौर राज्यों के पितान-पंडल द्वारा निर्मित विधियों में 
झसंगति. 

एक या पझ्रधिक राज्यों के लिप उनकी उम्मति से जिधि बनाने को 
संसद्‌ की शक्ति ओर एसी विधि का दूसरे छिसो राज्य द्वारा 
ग्रभिप्रहण 


ग्रन्ताराष्ट्रीय संविदायों के पलनाथ विधान... 
संसद हारा शिरप्ित और राज्यों की किधानमंडलों हारा निभित 
वि(थर्यों पं अ्संपर्ति. 


८]. 6॥ 


विवायिती शक्तियों पर झापन्वण 
अ्रभिस्तावों की श्रपेक्षाओं को केवज कार्य-प्रणाली के विषय 
मालना. 
भ्रध्याय २.--प्रशासन-सम्बन्ध 
सामान्य 
संथध और राज्यों के कत्ये ... 0०७ 
संघ के प्रापिकार पर रझुझावट भ्रथवा उनका विरोध न करने 
राज्यों का करते व्य. 
विशेष श्रवस्थाश्रों में राज्यों को अधिकार-प्रदान की संसद्‌ की 
शक्ति. 
किन्‍हीं राज्यों में, वैधानिक, श्रधिशासी, श्रथवा न्यायिक प्रकार्यो 
को ग्रहण करने की संघ की शक्ति, 
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२३६. 
२४०, 


२४१, 


२४२. 


२४४, 
२४४. 


२४६, 


२४७, 
२४८, 
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प्रथम प्रनसूची के भाग ३ में के राज्यों में, वंधानिक, प्रधिशासी 
भ्रथवा न्यायिक प्रकार्यों को ग्रहण करने की, प्रथम भ्रनुसुची के 
ग ? में के राज्यों की शक्ति 


सार्वजनिक क्रिया, उल्लेखपत्र तवा स्थायिक कायवाहियां 


जल-प्रदाय में हस्तक्षेप 
जल-प्रदाय में हस्तक्षेप की शिकायतें (परिदेवना) ... . «« 
परिदेवनाओं के निएंय. ... . -:: का 
प्रथम अनसू वी के भाग २ के राज्यों के जल-प्रदायों में हस्त- 
क्षेष 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकर का भ्रपवर्ज न गा 


ग्रन्ताराज्य व्याएर श्रौर वाणिज्य 
व्यापार अ्यवा वाणिज्य सम्बन्धी किसी विधि अ्रथवा आ्रानियम 
द्वारा एक राज्य की श्रपेक्षा दूसरे राज्य को श्रधिमान देने 
ग्रथवा विभेद करने पर प्रतिषेध 


राज्यों के बीच वशावार, वाणिज्य और यातायात पर प्राथन्त्रण 


अ्रनच्छेद २४३ ओर २४४ के प्रावधानों को कार्यान्दिय करने के 
लिय प्राधिकारी की विय क्ति 
राज्यों के बीच सहयोग 
अ्रन्ताराज्य-परिषद्‌ विषप्रक प्रावधाव..... «७. «+«* 


भाग १० 
श्रये, सम्पत्ति, प्रसंदिद और व्यवहार 
ग्रध्याय १.--अब् 
संघ तथा राज्यों के बोच ग्रागम-विभाजन 
निर्यच्चन शी व मल 
/ भारत के आगम तथा “ राज्य के श्रागम / का अर्थ 


संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगहीत तया प्रात्म- 
सात्कृत बलियां. 


संत्र द्वारा आरोवित तथा संगुहोत किन्तु राज्यों को नियोजित कर 


संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत प्रौर संघ तथा राज्यों के बीच 
विभाजित कर. 


संघ के प्रयोजनों के हेतु कतिपय बलियों तथा करों पर प्रधिभार 


कर जो संध द्वारा भ्र:रोवित तथा संगहोत हैं श्रोर जो संघ तथा 
राज्यों के बोच विभाजित हो सकें 


सत्र श्रथवा सत की बनती वरुउसों की बलि का जिभाजव 
कतिपय राज्यों को संब से अगुददन .... ४. 
व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायक्तिथों पर कर. ,.. 
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झनुच्छेद 
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२६५. 
२६६. 
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२६८. 
२६६. 
२७०. 
२७१. 
२७२. 


२७३. 
२७४. 


२७४५. 
२७६. 
२७७, 
२७८. 


२७६, 


शए्८घ०, 


१३ 


परित्राए की ४ 


करों तया बलियों के श्रारोपण, संग्रहण श्रौर विभाजन के विषय 
में प्रथम भ्रनुसुची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों से संविदा 


“ शद्ध उदय ” आदि का गएन 
श्रर्थायोग 
श्र्थायोग के श्रभिस्ताव 


प्रकीण श्राथिक प्रावधान 
भारत के श्रागमों में से शोध्य व्यय 
लोक-मुद्रा के अ्भिरक्षणा विषयक प्रावधान 
कतिपय लोक सम्पत्ति की करारोपए से मुक्ति 
विद्यत्‌ पर कर से मुक्ति 
राज्य के शासनों की संघ-कर से मुक्ति 
कतियय व्ययों तथा उत्तर वेतनों के विषय में सनायोजना 


ग्रध्पयाय २.--उद्धार-प्रहएण 
भारत-शासन द्वारा उद्धार-प्रहण 
राज्यों द्वारा उद्धार-ग्रहण 


प्रध्याय ३.--सम्पत्ति, प्रसंविदा, देय श्रौर व्यवहर 
परिसम्पत्तियों तथा ऋणों, श्रधिकारों तथा देयों पर उत्तरा- 
घिकार. 
उत्तराधिकारी के भ्रभाव, व्यपगम श्रथवा स्वाभिहीनत्व से उद्भत 
सम्पत्ति, 
सम्पत्ति के श्रवापन की शक्ति 
प्रसं विदाएँ 
व्यवहार तथा कार्यवाहियां 


भाग ११ 
सद्यस्कृत्यस्थिति-प्रावधान 

सचस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा 

सद्स्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा का प्रभाव * 

जिस कालावधि में सद्यस्कृत्यस्थिति की घोषणा प्रवतंन में है, 
उसमें श्रागम-विभाजन सम्बन्धी प्रावधानों का प्रयोग 

प्रथम प्रनसूर्च, के भाग १ के राज्यों में सांवधानिक तंत्र के श्रसफल 
हो जाने की भ्रवस्था में प्रावधान 

सच्स्कृत्यस्थिति की श्रवधि में श्रनच्छेद १३ के प्रावधानों का 
निलम्बन 

सद्यस्कृत्यस्थिति की श्रवधि में प्रनुच्छेद २४ द्वारा प्रत्याल्‍त 
अधिकारों का निलम्बन. 
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भाग १२ 
संघ श्रोर राज्यों के श्रधीन सेवाएं 
ग्रध्याय १.--सेवाएं 
२८१. निर्वंचन रे 8६५ 


२८२. संघ श्रथवा राज्य की सेवा करने वाल व्यक्तियों की भर्ती श्रौर ६५ 
सेवाश्रों के प्रतिबन्ध. 


२८३. पश्रन्तवर्ती प्रावधान किक कर « ६५ 
झध्याय २.--लोक-सेवा-प्रायोग 
२८४. संघ श्र राज्यों के लिये लोक-सेवा-प्रायोग ५ «० ६५ 
२८५. आआयोगों की रचना श्रौर कमंचारि-वर्गं न ,« ६६ 
२८६. लोक-सेवा-पझ्रायोगों के प्रकार्य कर - ६७ 
२८७. लोक-सेवा-प्रायोग के प्रकार्यों में विस्तार करने की शक्ति... ६० 
श८८. लोक सेवा-आ्रायोगों के व्यय ही की 0०. हद 
भाग १३ 
निर्वाचन क्‍ 
२८६. निर्वाचनों का श्रधोक्षण, संचालन झ्ौर नियन्त्रण निर्बाचन- ६६ 
श्रायोग में निहित होंगे. 
२९०. संसद के लिये निर्वाचन ४४४... 808... -७%४. हे 
२६१. राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचन -«- 9४ 5. .हैहै 
भांग १४७ 
अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान 
२६२. लोक-सभा में श्रल्प संख्यकों के लिये स्थानों का श्रारक्षण._ ... १०० 
२९३. लोक-सभा में श्रांग्ल-भारतोय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिये १०० 
विदष प्रावधान. 
२६९४. राज्यों की विधान-सभाश्रों में श्रल्प संख्यकों के लिये स्थानों का १०० 
ग्रारक्षण. 
२६५. राज्यों की विधान-सभाश्रों में श्रांग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति- १०० 
निधित्व के लिये विशेष प्रावधान: 


२६६. सेवाओं शोर पदों के लिये श्रल्प संख्यक समुदायों के दावे ... १०१ 

२६९७. विशेष सेवाश्रों में श्रांग्ल-भारतीय सम॒दाय के लिये विशेष प्रावधान १०१ 

२६८. पझांग्ल-भारतीय समुदाय के लाभाथ शिक्षए-श्रनुदान के लिये १०१ 
विशेष प्रावधान 

२€६. संघ और राज्यों में श्रल्प संख्यकों के लिये विशोष श्रधिकारी ... १०१ 


३००. प्रथम श्रनुसूची के भाग १ के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के १०२ 
ये पर तथा श्नुसुचित-वन जातियों के कल्याणार्थ संघ का 
छा 


प्रनुच्छेद 
३०१. 


३०२. 
३०३. 


३०४. 
३०४. 


३०६. 


३०७. 
३०८. 


३०६, 


३१०. 


३११. 


३१२. 


३१३. 


३१४. 
३१५. 


१५ 


पिछड़ी हुई जातियों की श्रवस्थाओ्रों के श्रनसन्‍्धान के लिये श्रायोग 
को नियुक्ति. 


भाग १५ 
प्रकीर्ण 
प्रधान श्रोर शासकों की रक्षा पक मी क स 
निबंचन, श्रादि... ... ... ... .,.. 
भाग १६ 


संविधान का संशोधन 


संविधान के संशोधन की कार्यप्रणाली ..... .... . .,.. 


श्रल्प संख्यकों के लिये स्थानों का ग्रारक्षण केवल १० वर्ष तक 
प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसझा प्रवर्तेत संविधान के संशोधन से 
चालू न रखा जाये. 


भाग १७ 
प्रस्थायी श्रार भ्रन्तवंर्तोी प्रावधान 
राज्य-सूची के कुछ विषयों के सम्बन्ध में, संसद्‌ को विधि बनाने का 
प्रस्थायो भ्रधिकार मानों कि ये समवर्ती सूची के विषय हों 
वर्तमान विधियों श्रौर उनके संशोधित €पों का चालू रहना ... 


संघान न्यायालय के न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालथ के न्याया- 
धोश हो जाना श्रोर संघान न्यायालय में या सपरिषद्‌ सप्ताद्‌ दे 
समक्ष, लम्बित कार्यवाहियों का सर्वोच्च न्‍्यायालप में 
स्थानान्तरित हो जाना. 


इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात, इसके प्रावधानों के श्रधीन, 
न्यायालयों, प्राधिकारियों श्रौर श्रधिकारियों का श्रपने अपने 
प्रका्यों को करते रहना. 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान 
संध के अस्यावी विधान-मंडल तथा प्रवान झ्रादि के विषय में प्राव- 
धान, 


प्रथम प्रनुस॒ची के भाग १ के प्रत्येक राज्य के भ्रस्थायी विधान-मंडल, 
तथ। शासक श्रादि के विषय में प्रावधान: 


कठिनाइयों को दूर करने को प्रधान की वाक्ति. .... ... 
भाग १८ 
प्रारम्भ श्रौर विखण्डन 
प्रारस्भ ५७ न दब आर] न्फ् पी 
विखंडन  । ७ छके ० १९ । 
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अभय पमन्रादमयमसामन्राद 











अभय ज्ञातादूमय पुरो यः। 






अभय नकक्‍्तमभय दिवा नः 





0 + 
सवा आशा मप्त मित्र भवन्तु॥ 







सर्वे भवन्तु साखन! 





सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 









सर्वे भद्राण पश्यन्तु 






मा करिचद्‌ दुःखभाग्मवेत्‌ | 






प्रस्तावना . 


क--+- “७++++ +++ ++« 


हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सत्ता- 
धारी प्रजातन्त्रात्मक्गय गणराज्य निमोण करने तथा उसके 
समस्त जानपढों को ; 
न्याथ, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनतिक ; 
स्वतंत्रता, पिचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, 
धरम की, ओर उपासना की ; 
समता, प्राश्थति की ओर अवसर की ; 
प्राप्त कराने, 
तथा उन सब्र में 
बंधुता, जिससे व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की 
एकता सुनिश्चित हो, 


व्धन करने, 

के हेतु, कृतदढसकरप, अपनी इस संविधान-प्तभा में 
९ 5. - 

आज तारीख“ “'भई १६४८ ३., को इसके द्वारा 


इस संविधान को अंगीकार करते हें, अधिनियम 

क_ ७ 8 त्ञ्र रे ९ 

(ऐक्ट) का रूप देते हें, ओर अपने आपको अपण 
७. ६ 

करते ह. 


भाग १ 


$ 2५ 


सघ और उसका राज्यक्षत्र तथा आधिकारक्षित्र 


अं का नाम १. (१) भारत राज्यों का संघ होगा. 
श्र राज्यक्षेत्र. ं है 
(२) राज्यों से प्रथम श्रनुस॒ुची (शिड्यूल) के भाग १, २ श्रोर ३ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्य भ्रभिप्रेत होंगे. भू 


(३) भारत के राज्यक्षेत्र (टरिटरी) के भ्रन्तगंत होंगे-- 
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र, 
(ख) प्रथम श्रनुसचो के भाग ४ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य- 


क्षेत्र, तथा 

(ग) ऐसे श्रन्य राज्यक्षेत्र जो श्रवाप्त (भ्रक्वायर ) किये जायें. १० 
नय॑ राज्यों का २. संसद्‌ (पालंमेन्ट), समय समय पर, नये राज्यों का, विधि द्वारा ऐसे 
प्रवेशन तथा प्रतिबन्धों श्रोर श्रभिसमयों (टम्जे ) के साथ, जिनको वहु उच्चित समभे संघ में 
स्थापन, प्रवेशन भ्रथवा रथापन कर सकेगी. 
नये राज्यों का ३. संसद्‌ विधि द्वारा-- 
निर्माण और ं 
वपा न शाही (क) किसी राज्य से उसका प्रदेश भ्रलग करके श्रथवा दो या श्रधिक राज्यों १५ 
9 ६ के ७ गीमाश्र + गो ।६|। गे फेर्ग 
के क्षेत्रों, सीमाओं या राज्यों के भागों को मिला कर नया राज्य बना सकेगी ; 
तथा नामों का (ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी ; 
02202 (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी ; 

(घ) किसी राज्य की सोमाओ्रों में परिवरतेन कर सकेगी ; 

(5) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी : २० 


पर इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक संसद्‌ के किसी श्रागार में 
(पुरःस्थापित न किया जायगा) न रखा जायगा सिवाय भारत-शासन के द्वारा 
ग्रौर वह भी तब तक नहीं जब तक कि--- 
(क) या तो-- 
(१) जिस राज्य से प्रदेश श्रलग या भ्रपवर्जन (एक्स्क्‍्ल्‌ड) किया २४ 
जाना हे उस राज्य के विधान-मण्डल में उस प्रदेश के प्रतिनिधियों की 
बहुसंस्या ने इस विषय का भ्रभ्यावेदन (रिप्रेजेन्टेशन) प्रधान 
को न किया हो, अ्रथवा 


(२) जिस राज्य की सीमाओं श्रथवा नाम पर विधेयक में 

दी जाने वाली प्रस्थापना (प्रपोजल) का प्रभाव पडता हो ३० 
उस राज्य के विधान-मंडल ने इस विषय में संकल्प 
(रिजोलशन) पारणा (पास) न किया हो ; और 


(ख) जब विय्रेयक (बिल) में दी हुई प्रस्थापता का प्रभाव किसी ऐसे 
राज्य की सीमाओं श्रथवा नाम पर पडता हो जो प्रथम प्रन- 
सूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों से भिन्न ३४ 
है, तो विधेयक (बिल) को (पुर:स्थापित करने) रखने की प्रस्थापना 


। 
रे 


के सम्बन्ध में श्रौर उस विधेयक के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रधान 

ने उस राज्य के विधानमंडल के विचार निर्चित रूप से न 
जान लिये हों; श्रोर जब ऐसी प्रस्थापना का प्रभाव प्रथम 
श्रनुसची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 

की सीमाझ्रों श्रथवा नाम पर पड़ता हो तो उस प्रस्थापना के ५ 
लिय्रे उसे राज्य की पूर्व सहमति न ले ली गई हो. 


प्रथम अनुसूची ४. (१) इस संविधान के अ्रन॒च्छेद २ श्रथवा भ्रन॒च्छेद ३ में निदिष्ट किसी 

के संशाधत और विधि में, प्रथम अ्रनुसुची के संशोधनार्थ, ऐसे प्रावधान होंगे, जो उस विधि के प्रावधानों 
प्रानुषंगिक तथा क्ो प्रभावी बनाने के लिये श्रावश्यक हों, तथा ऐसे भ्रान॒ुंगिक और समनुवर्ती प्रावधान 
समनुवर्ती विषयों ( इन्सीडेन्टल एन्ड कॉन्सीक्वेंडल प्रेंविजन्स) भो हो सकेंगे, जिन्हें संसद्‌ (पालंमेन्ट) १० 
के लिये अनच्छेद आ्रावश्यक समभे. 

२ओऔर ३ के 

प्रधीन निम्मित (२) पूर्षोक्‍त प्रकार को कोई विधि, श्रन॒च्छेद ३०४ के प्रयोजनाथ इस संवि 
विधि. धान का संशोधन नहीं समझो जायगो. 


र्डं 


भाग २ 


जानपद्त्व (सिटीजनाशे प) 
संविधान की ५. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर-- 


प्रारम्भ-तिथि पर (क) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनकों (माता पिता) में से एक 
पक की भी अथवा जिसके महाजनकों (महापिता के मातापिताओं) ५ 
में से कोई इस संविधान द्वारा परिभाषित भारत के 
राज्यक्षेत्र में जन्मा था श्रोर जिसने श्रप्रेल, सन १६४७ ई. के 
प्रथम दिवस के पदचात्‌ श्रपना स्थायी वास किसी विदेशी राज्य 
में नहीं किया है, श्रोर 


(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं या जिसके जनकों में से एक भी, श्रथवा १० 
जिसके महाजनकों में से कोई, भारत शासन अधिनियम 
(गवर्न्मेड्ड श्राफ इन्डिया एक), सन १६३५ ई. 
(यथा मलतः श्रधिनियमित) द्वारा परिभाषित भारत में, 
श्रथवा ब्रम्टदेश, लंका, श्रथवा मलय देश में जन्मा था और 
जिसका अ्रधिवास (डोमिसाइल ) इस संविधान द्वारा परिभाषित १५ 
भारत के राज्यक्षेत्र में है 


भारत का जानपद होगा, यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने किसी 
विदेशी राज्य का जानपदत्व श्रवाप्त नहीं कर लिया हैं. 


व्यास्या.--हस अनुच्छेद के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, कोई व्यक्ति भारत 
के राज्यक्षेत्र में श्रधिधास रखने वाला समझा जायेगा -- २० 


(१) यदि उसका एसे राज्यक्षेत्र सें भारतीय उत्तराधिकार झ्धिनियम 
(इन्डियन सक्‍सेशन एक्ट), सन १९२५ ई., के भाग २ 
के अधीन शभ्रधिवास हुआ होता, यदि उस भाग के 
प्रावधान उस पर लाग होते, श्रथवा 


(२) यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उसने मण्डलाधीश २५ 
(डिस्टिक्ट मेजिस्टेट) के कार्यालय में ऐसे श्रधिवास 
को श्रवाप्त करने की इच्छा की लिखित घोषणा दे 
दो हो श्र उस घोषणा की तिथि से कम से कम एक मास पुर 
भारत के राज्यक्षेत्र में निवास कर लिया हो, 


संसद्‌ का विधि ६. संसद, विधि द्वारा, जानपदत्व की भ्रवाप्ति श्रौर अवसान तथा तत्सम्बन्धी ३० 
हारा जानपदत्व- श्रन्य सब बातों के लिये श्रोर भी प्रावधान बना सकेगी. 

ग्रधिकार का 

आनियमन, 


परिभाषा. 


परित्राण. 


धर्म, प्रजाति, 
जाति अथवा लिंग 
के आधार 

पर विभेद का 
प्रतिषेध, 


राज्याधोन 
नियुक्ति में ग्रव- 
सर-समता. 


भाग ३ 


मूलाधिकार 
सामान्य 


७. यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ श्रवेक्षित न हो, तो इस भाग में “राज्य” शब्द 
में भारत के शासन और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक के शासन श्रौर विधान-मंडल ५ 
तथा भारत के राज्य क्षेत्रान्तगंत सब स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारियों का समावेश है. 


८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से सद्यःपूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में 
प्रवत्त सब विधियां, उस मात्रा तक,शन्य होंगी, जिस तक कि वे इस भाग के प्रावधानों 
से अ्रसंगत हे 


(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जिससे इस भाग द्वारा प्रदत्त ९ 
श्रधिकारों का भ्रपहरण भ्रथव्रा न्यूनन होता हो और इस खंड के प्रतिकल बनी प्रत्येक 
विधि प्रतिकूलता की मात्रा तक शन्य होगी : 


पर इस खंड को कोई बात किसी वर्तमान विधि से पंदा हुई श्रसमता, विषमता' 
प्रमुविधा ग्रथवा विभेद को हटाने के लिये विधि बनाने में बाधक न होगी. 


(३) इस श्रनुच्छेद में “विधि” दब्द में ऐसे राब प्रध्यादेश (श्रॉडिनन्स), १* 
ग्रादेश, उपविधि (बाइ-लॉ), नियम, आनियम (रंगुलंशन), श्रधिसुचना 
(नोटिफिकेशन ), रूढि झ्थवा परिपाटी समा्जिष्ट होंगी जिनका भारत के राज्य- 
क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग से विधि सदश् प्रशाद हैं 


समताधिकार 


६. (१) राज्य कसी जानपद के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति (रेस), री 
जाति, लिग अथवा इन में से किप्तो के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा. 


विश्ेषतया केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिग श्रथवा इन में से किसी के ग्राधार 
पर कोई जानपद-- 
(क) दुकानों. सावेजनिक उपाहारगृहों (रेस्टोरण्ट), विश्वान्तिगहों (होटल), 


तथा सार्वजनिक ग्रामोद स्थानों में प्रवेश, श्रथवा र४ 


(ख) पुएंतः ग्रथवा प्रंशवतः राज्य-प्राग्म से संधृत, श्रथवा लोक-उपयोग 
के लिये समपित कश्रों, जलाशयों, सड़कों तथा लोक-समागम 
स्थानों के उपयोग, 
सम्बन्धी किसी भी श्रयोग्यता, देयता (याए,बलिटी), आयन्त्रएा (रिस्ट्रिक्शन) श्रथवा 
प्रतिबन्ध के श्रधीन न होगा. जी 
(२) इस श्नुच्छेद को किसो बात से राज्य को स्त्रियों श्रोर बालकों के लिये 
कोई विशेष प्रावधान बनाने में रुकावट न होगी. 


१०. (१) सब जानपदों को राज्याधीन नियुक्ति के विषय में श्रवसर- 
समता होगी. 

(२) कोई जातपद केवल धम, प्रजाति, जाति, लिग, बंश, जन्म-स्थान ग्रथवा ३५ 
इनमें से किसी के श्राधार पर राज्याधीन किसी पद के लिये भ्रपात्र न होगा. 


अस्पृ बयता का 
प्रन्त्‌. 


उपाधिया का 
अच्त, 


वाक स्वातन्द्र 
ग्रा।द ये सम्बद्ध 
कुछ अ्रविकारों 
का रक्षण. 


६ 


(३) इस श्रनुच्छेद को किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी जानप [ वर्ग 
के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्म्ति में राज्याधीन सेवाश्रों में पर्याप्त 
नहीं ह, नियुक्तितयों ग्रथवा पदों के श्रारक्षण (रिजर्वेशन) के लिये प्रावधान करने में 
कोई रुकावट न होगी. 


(४) इस अनुच्छेर की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तत पर कोई ४ 
प्रभाव न होगा जो प्रावधात करती हो कि किसी धामिक भ्रथवा साम्प्रदायिक संस्था के 
कार्य से सम्बद्ध कोई परथारी झ्यवा उतरे शात्तों मंडल का कोई सदस्य किसो विशेष 
धरम का प्रनुयायी श्रथवा किसी विशेष सम्प्रदाय का ही हो 


११, “भप्स्पश्यता” का ग्रन्त किया जाता है श्रोर इसका किसी भी रूप थे 
श्राचरण वजित किया जाता है. “अस्परयता” जम्य किसो श्रयोग्यता को लागू १० 
करना विध्यनुसार दंडनोप अपराध होगा 


१२. (१) राज्य कोई उपाधि प्रदात ने करेगा. 


(२) भारत का कोई जातपद किसो विदेशों राज्य से कोई उपाधि स्त्रोकार 
न करेगा. 

(३) राज्य के अयोत लाव-एद अब! विश्वात-पद पर आहूड़ कोई व्यक्ति १५ 
किसी विदेशी राज्य से झ्रयवा उसके झवीत, कोई भेंट, परिलाभ (इसमोस्यमेण्ट), 
उपाधि, ग्रयवा पद, प्रधान को सहमति के बिना स्व्रोक्ार न करेगा. 


१३. (१) इस अप 5ठछद के अध्य प्रावबानों के श्रप्रीत रहते हुए सब जान- 
पदों को पश्रधिकार होगा-- 


(क) भागए। और अभिव्यक्ति स्वातरूय का ; २० 
ख) शाल्तितर्वेक्ष और तिरायुत सम्मेजत का; 
ग) पाषेद (असोसिएदल) झयझा संघ (यनियत) बताने का ; 
घ) भारत के समस्त राज्यक्षत मं डाजाब पट्यडन का 
) भारतके राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास क ने श्रौर बस जाने 


का है २५ 
(थ) सम्पत्ति के श्राप, संवारण ओर बापन का; और 


(छ) व्यत्साथ, बलि, यशाज्य झयवा व्यायार करने का 


(२) इस अनच्छेद के खंड (१) के उयलंड (क) को किसो बात से, श्रपमान-लेख, 
श्रममान-वचन, मान हानि, राजद्रोह, प्रववा शिष्टता था शील पर श्राघात, या राज्य 
के प्राधिकार (भ्रथॉरिटी) श्रयवा उसके श्राधार को जजर करने वाली किसो बात 
सम्बन्धी किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, श्रथवा किसी विधि के बनाने 
राज्य के लिये श्रव रोश, न होगा. 


(२) उक्त खंड के उपलंड (ख) को किसो बात से लोक-व्यवस्था के हित में 
उक्त खंड द्वारा प्रदत्त अ्रधिकारों के प्रयोग पर श्रायन्त्रणों का श्रारोप करने वाली किसी 
विधि के बनाने में राज्य के लिये रुकावट न होभी ३४ 


(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की किसी बात से जन सामान्य के हितों के 
लिये उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों के प्रयोग पर श्रायन्त्रण श्रारोप करने बाली 
किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, श्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के 
लिये भ्रवरोध, न होगा. 


९ 


दोष-निर्धा रग 
विषयक रक्षाग. 


प्राण, दंहिक 
स्वातन्त््य और 
विधि के समक्ष 
समता का रक्षाग. 


भारत के समस्त 
राज्यक्षेत्र में 
व्यापार, वाणिज्य 
और समागम 
स्वातन्ध्य, 


मानव-पएणन 
ओर बलात्थम का 
वर्जन. 


बालकों के 
निर्माणियों ग्रादि 
में सेवायोजन का 
वर्जन, 


ड 


(५) उक्त खंड के उपसंड (घ), (5) औशरर (च) को किसो बात से जन- 
पामान्य के हित में श्रथवा किसी श्रादिवासी जाति के हित-रक्षार्थ उक्त उपखंडों द्वारा 
प्रदत्त श्रधिकारों में से किसी के प्रयोग पर आ्रायन्त्रण आरोप करने वाली किसी वर्तमान 
विधि के प्रवत्तन पर प्रभाव, श्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य के लिये श्रवरोध, 

न होगा. रू 


(६) उक्त खंड के उपखंड (छ) की किसी बात से लोक-व्यवस्था, लोक-शील 
झ्रोर लोक-स्वास्थ्य के हित में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर श्राप- 
नत्रणों का आरोप करने वाली और विशेषत॒या किसो व्यवसाय, व॒त्ति, वाणिज्य भ्रथवा 
व्यवहार करने के लिये व्यावसाथिक श्रथवा प्रोद्योगिक (टेक्निकल) योग्यताओं का 
विनिधान ग्रथवा किसी प्राधिकारी को विनिधान करने को शक्तित प्रदान करने वाली १० 
किसी वर्तमान विधि के प्रवतेन पर प्रभाव, श्रथवा विधि बनाने में राज्य के लिये अवरोध, 

न होगा. 


१४. (१) कोई व्यक्ति किसी श्रपराध के लिये दोषी न ठहराया जायगा 
जब तक कि वह किसी ऐसी विधि का उल्लंघन ने करे जो श्रपराधारोपित क्रिया 
करने के समय प्रवत्त थी श्रोर न वह उससे श्रधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के १५ 
करने के समय प्रवन विधि के ग्रधीन दिया जा सकता था. 


(२) कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिये एक बार से श्रथिक दंडित न किया 
जायेगा. 


(३) किसी ब्रपराध में कोई अभियुक्त व्यक्ति स्वयं भ्रपने विरुद्ध साक्ष्य देने 
के जिये संबाधित न किया जायगा. २० 


१५. भारतके राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को अपने प्राण प्रथवा दे हिक स्वातंत्र्य 
से विधि द्वारा नियत काये-प्रशाली को छोडकर श्रन्य प्रकार वंचित न 
किया जायगा और न किसो व्यक्ति को विधि के सामने समता से श्रथवा विधियों के सम 
रक्षण से वंचित रखा जायेगा. 


१६. इस संविधान के श्रन॒च्छेद २४४ के प्रावधानों के और संराद द्वारा बनाई २४ 
हुई किसो भी विधि के अधोन रहते हुए भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य 
भोर समागम श्रबाध होगा. 


१७, (१) मानव-पणन और बेयार तथा भ्रन्य किसी प्रकार के बलात्थ्रम 
वजित किये जाते हैं श्रोर इस प्रादधाय का कोई भी अ्रतिक्ए विध्यनुसार 
दंडनीय श्रपराध होगा. 

(२) इस श्रनुच्छेद की किसो बात से राज्य को लोक-प्रयोजनाय भ्रनिवार्य 


सेवा का श्रारोप करने में रुकावट न होगी. ऐसी सेवा का श्रारोपण करने में प्रजाति, 
धर्म, जाति श्रथवा वर्ग के झ्राधार पर राज्य कोई विभेद न करेगा. 


३० 


१८. चौोदह वर्ष के कम श्रायु वाले किसी भी बालक को किसी निर्माणी 
(फंक्टरी) भ्रथवा खान में सेवायोजित न किया जायेगा श्ौर न किसो और संकटास्पद ** 
सेवायोजन में लगाया जायगा. 


विद्वप्स 
स्वानन्त्य तथा 
धर्म के ग्रवाध 
मानने, भ्राचरण 
और प्रचार 
करने का 
स्वातन्त्र्य. 


धामिक कार्यों के 
प्रबन्ध और 
धामिक तथा 
परोपकारी 
प्रयोजन के लिये 
सम्पत्ति के 
स्वामित्व, ग्रवापन 
और प्रशासन करा 


विशेष धर्म ग्रथवा 
धामिक प्षम्प्रदाय 
की उन्नति तथा 
संधारण के लिये 
लगाये हुए कर 

के देने के सम्बन्ध 
में स्वातन्त्र्य, 


कुछ शैक्षिक 
संस्थाओं में 
धाभिक शिक्षा 
ग्रथतवा धामिक 
उपासना में 
सम्मिलित होने 
के विषय में 
स्वातन्त्र्य. 


ष 


धर्म सम्बन्धी अधिकार 
१९. (१) लोक को व्यवस्था, शील तथा स्वास्थ्य ओर इस भाग के श्रन्य 
प्रावधानों के श्रधोन रहते हुए सब व्यक्तियों को विश्वास स्वातंत्रय का तथा धर्म को 
ग्रवाध रूपेण मानने श्रोर प्रचार करने का समान श्रधिकार होगा. 


व्परास्था.--ऊकृपाए का धारण तया वहन सिखवर्म के श्राचरण का अंग साना ४ 
जायगा. 


(२) इस श्रन॒च्छेद की किसी बात से किसी वर्तमान विधि के प्रवर्तत पर 
प्रभाव भ्रथवा किसी विधि के बनाने में राज्य को भ्रव रो ध, न होगा जो-- 


(क) धामिक श्राचरण से सम्बद्ध किसी झ्राथिक, वैत्तिक, राजन॑तिक 
श्रथवा श्रन्य क्िसो प्रकार की ऐहिक क्रियाप्रों का श्रानियमन (९ 
श्रथवा प्रायंत्रणा करती हो ; 


(ख) सामाजिक कल्याए ग्रथवा सुधार के लिये हो श्रथवा हिन्दुश्नों की 
सार्वजनिक धर्मे-संस्थान्रों को हिन्दुओं के किसी वर्ग श्रथवा 
विभाग के लिये खोलती हो. 


२०. प्रत्येक धामिक सम्प्रदाप श्रवत्ा उत्के किसो विभाग को-- १५ 


(क) धामिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिये संस्थाप्रों के स्थापन 
और संधारण करने का ; 

(ख) अपने धामिक कार्यों सम्जस्त्ों विषयों के प्रबन्ध करने का ; 

(ग) चल प्रौर अ्रवल सम्पत्ति के श्रवापत श्रोर स्वामित्व का ; तथा 


(घ) ऐसी सम्पत्ति के विध्यनुसार प्रशासन करने का, २० 
प्रधिकार होगा. 


२१. कोई भो व्यक्तित ऐसे करों को देने के लिये संबाधित न किया जायगा 
जिनकी श्राय किसी विशेष धर्म श्रथवा धामिक सम्प्रदाय की उन्नति श्रथवा संधारण 
में व्यय करने के लिये विशिष्ट रूप से नियत कर दी गयी हो. 


२२. (१) राज्य-प्रणीवि (स्टेट-फंड) से पूर्णतः संधारित किसी शैक्षिक २४ 
संस्था में, राज्य द्वारा कोई धामिक शिक्षा न दी जायेगी: 
पर इस खंड को कोई बात ऐसी शेक्षिक संस्था पर लागू न होगी जो राज्य द्वारा 


प्रशासित है किन्तु जो किसी ऐसी नीचि श्रथवा प्रन्यास के भ्रधोन स्थापित हुई है जिसके 
प्रनसार इस संस्या में धामिक शिक्षा देना भ्रावश्यक हे. 


. _(२) राज्याभिज्ञात श्रथवा राज्य-प्रशोवि से सहायता पाने वाली दोल्षिक संस्था ३० 
में जानेवाले किसी व्यक्ति को, ऐसी संस्था में दी जाने वाली धामिक शिक्षा में भाग 
लेने के लिये भ्रथवा ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धामिक 


ग्रल्पसंख्यकों के 
हितों का रक्षण, 


सम्पत्ति का 
ग्रनिवार्य ग्रवापन, 


इस भाग द्वारा 
प्रदत्त ्रधिकारों 
की पूति कराने के 
उपचार. 


& 


उपासना में, सम्मिलित होने के लिपे तब तक सम्बाधित न किया जायेगा जब तक 
कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह भ्रल्पवपस्क हो तो उसके संरक्षक ने, इसके लिये 
प्रपती सहमति न दे दी हो. 


(३) इस ग्रनुच्छेद को किसी बात से, किसी समुदाय अभ्रथवा सम्प्रदाय के लिये, 
अपने समुदाय झ्रथवा सम्प्रदाय के विद्याथियों को शोक्षक संस्था के कार्यकाल के * 
पश्चात्‌ धामिक शिक्षा देने में रुकावट न होगी. 


# न च्टै व (७ फिर 
सास्क्रातेक ओर शालेक आंधकार 


२३. (१) भारत के राज्यक्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी 
जातपदों के कितो विभाग को, जितकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति हैं, 
इन के समारक्षण का अधिकार होगा. 

(२) धर्म, समदाग श्रथता भाषा पर आजत किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के 
विरुद्ध किसी राज्य संधृत शक्षिक संस्था में उस वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ प्रवेश 
सम्बन्धी कोई विभेद न किया जायगा. 

(३) (क) धर्म, समुदाय श्रथवा भाषा पर झाधत सब ग्रल्पसंख्यक वर्गों 
को ग्रपनी रुचि की शक्षिक संस्थाओं के स्थापन श्र प्रशासन का भ्रधिकार होगा... +* 

(ख) झक्षिक संस्थाओं को सहारता के ब्नुदान दारने में राज्य किसी विद्यालय 
के विरुद्ध विभेद इसी कारए से न करेगा कि वह धर्म, समुदाय अथवा भाषा पर आदत 
किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में ह£. 


१० 


साम्यज्षिक अधिकार 


२४. (१) कोई व्यक्ति बिता विधि-प्राधिकार के अपनी सम्पत्ति से वंचित २० 
न किया जायेगा. 


(२) कोई चल भ्रथवा अ्रचल सम्पत्ति, किसी स्वत्व के सहित, जो किसी वाएि- 
ज्यिक ब्रथवा श्रोद्योगिक उपक्रम (ऋन्डर्टेकिंग) में भ्रथवा इन पर स्वामित्व रखने वाले 
प्रमंडल (कंपनो) में, है, ऐसी विधि के श्रधीन, जो ऐसी ध॒ति अथवा श्रवाप्ति का प्राधिकार 
देती है, लोकप्रयोजनार्थ धुत श्रथवा श्रवाप्त न की जायगी जब तक कि विधि, धृत श्रथवा ' * 
भ्रवाप्त सम्पत्ति के लिये मुझाविज्ञ का प्रावधान न करती हो और या तो मुशविज्ञे 

की राशि का निश्चय न कर दे या उन सिद्धान्तों श्रोर रीति का उह्लेख न कर दे 
जिनसे मुआविज्ञे का निश्चय होना हें 


(३) इस श्रनुच्छेद के खंड (२) को किसी बात का प्रभाव न पड़ेगा-- 
(क) किसो वर्तमान विधि के प्रावधानों पर, भ्रथवा १० 
(ख) किसी विधि के प्रावधानों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्‌ कर लगाने 


भ्रथवा संग्रह करने के लिये या लोक-स्वास्थ्य की बुद्धि श्रथवा 
जीवन या सम्पत्ति को विपत्ति से बचाने के लिए बनाये, 


सोवंधानिक उपचाराधिकार 


२५. (१) इस विभाग द्वारा प्रदत्त श्रधिकारों को पूति कराने के | लिये सर्वोच्च ३५ 
न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रेरित करने का अश्रधिकार (गारंटी) 
प्रत्याभूत किया जाता है. 

(२) सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग में प्रदत्त श्रधिकारों में भ॑ किसी की 
भी पूति कराने के लिये बन्युपस्थापन, परमादेद, प्रतिबंध, श्रधिकार१६छालेख, उत्प्रेषए 
लेख के प्रकार के निवेश श्रथवा भ्रादे श, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी. ४० 

2 


इस भाग द्वारा 
प्रत्याभूत 
ग्रधिकारों का 
बलों की प्रयुक्त 
की ग्रवस्था में 
संपरिवतेन करने 
की संसद्‌ की 
शक्ति. 


इय भाग के 
प्रावधानों को 
प्रभावी करने के 
लिये विधान. 


१० 


(३) संसद, विधि द्वारा, किसो दूसरे न्यायालय को, अ्रपने श्रधिकारक्षेत्र की 
स्थानीय सोमाओ्रों के भीतर इस श्रनुच्छेद के खंड (२) के भ्रधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
प्रयोक्तव्य सब भ्रथवा किसी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति दे सकेगी. 


(४) इस संविधान में ग्रन्यथ। प्रावहित भ्रवस्था को छोडकर इस श्रनच्छेद 
द्वारा प्रत्याभूत श्रधिकार स्थगित न किये जायेंगे. ५ 


२६. संसद विधि हारा निश्चय कर सकेगी कि इस भाग में प्रत्याभूत भ्रधि- 
कारों को, सशस्त्रबल भ्रथवा लोक-व्यवस्था-भारवाही बल के सदस्यों के लिये प्रयुक्त 
होने की अवस्था में, उनके निशुचय रूप से कर्तेव्यों के उचित पालन करने और उन में 
अ्रनशासन स्थिर रखने के हेतु किस भात्रा तक संकुचित या निराकृत्त किया जाये. 


२७. इस संविधान में श्रन्यत्र दी हुई किसी बात के होते हुए भी प्रथम १० 
श्रनसूची के भाग १ श्रोर भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के 
विधान-मंडल को यह शक्ति न होगी श्रौर संसद्‌ को यह शक्ति होगी कि वह-- 


(क) किसी ऐसे विषय के लिये जिसका इस भाग के अनुसार संसद के 
लिये विधान द्वारा प्रावधान करना आवश्यक है ; तथा 


(ख) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के लिये दंड विनिवानार्थ ;. १४५ 


विधि बनाये और इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात यथाश्ञीक्ष ऐसे विषयों के 
प्रावधानाथ तथा ऐसे कार्यों के लिये दंड विनिधानार्थ विधि बनायेगी : 


पर इस श्रनच्छेद के खंड (क) में निदिष्ट किसी विषय सम्बन्धी, अथवा इस 
भाग में श्रपराध घोषित किसी कार्य के लिये दंड-विनिधानकारी, भारत के राज्यक्षेत्र 
में अथवा उसके किसी भाग में प्रवत्त, कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि २० 
संसद्‌ श्रथवा श्रन्‍्य योग्य प्राधिकारों द्वारा वह परिवर्तित अ्रथवा विखंडित (रिपील्ड) 
श्रथवा संशोधित न की जाय, 


परिभाषा. 


इस भाग मे 
वरगित तिद्वाल्ों 
की प्रधृवित, 


लेकहिंत-वृ द्वि- 
हेतु राज्य सामा- 
पथ्िद्ा ठ्यवस्था 
वताथगा, 


राज्य द्वारा 
प्रनुमरणीय कुछ 
सिद्धान्त, 


कुछ ग्रवस्थाओं में 


कर्माधिका र, 


शिक्षाधिकार तथा 


लोक साहाय्या- 
धिकार. 


कर्म की न्याय्य 
तथा दयायुक्‍्त 
दशाओं का तथा 
प्रसृति साहाय्य 
का प्रावधान. 


११ 


भाग ४ 
राज्य की नीते के निदेशक सेद्धान्त 


२८. यदि प्रन॑ग से दुवर। ब्र्य अवेक्षित न हो तो. इस भाग में "राज्य का 
वही श्रयं है जो इस संविधान के भाग ३ में है. 


२६. इस भाग में दिये गये प्राउवान किलो स्वायालत द्षार। प्रवर्ततोथ ने ४ 
होंगे, तथापि उनमें दिये हुए सिद्धान्त देश के झाखव में जुजनूत है और विधि बनाने में 
हुन लिद्घान्तों का अवुस रद करता राज्य क कर्तव्य होग।. 

३०... राज्य का प्रात हो।। 8, सती कारक व्ययत्या को, जितना हो 
सके, परिशासकार। रूप में, स्वाए्व। उया हज गरके, अिसनें साप्ताजिक, श्राथित्र 
ब्रोर राजतिह या द्वार। राष्ट्रीख जोरर की साई संस्वाएं अवुव्राणित हों, लोक १० 
हित-बद्वि करे. 


३१. विशेशतवा राज बता वोतत हा ए4। मंबालज करेजा-+- 


(१) कि नरओर नारो सभी जानारों को सरान ह। से झ्ाजोत्रिका के 
पर्याप्त साथन प्राप्त करते के श्रव्रक्ार हो ; 


(२) हि समुशय के भोतिक साथतों का साप्रित्त तथा जिंंत्रेण इस १५ 
प्रकार बेटा हो शि लिये साउजनिक हहुल्त का सर्वोत्तम 
श्रन॒पेवन हो ; 

(३) कि झाविक ब्ययत्या के चालन का ऐसा परिणाम ने हो कि धन 
ओर उत्ारन-तावजों का लावजनिक अधतऊारो संकेंद्रज हो ; 

(४) हि पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों को हो समान कार्य के लिये समान । 
वेतन मिले ; 

(५) ऊफ्ि कर्मझ्ारों पुरुषों तथा स्त्रियों की शत और स्वास्थ्य का तथा 
बालकों के सुकृगार वयस का दुरुपधोंग न हो ओर ब्राविक 
ग्रावश्यकताओं के वशीभूत होकर जानपदों को भ्रयन व्यय अथवा 
शक्ति के प्रनतु हूल उपव्यवसायों (अ्रवोकेशन्स) में न जाना पड़े ; २५ 


(६) कि बाह्यकाल और युवावत्या का विदोहुन तब भ्र।बारिक श्रोर 
ग्रायिक परित्वजन से रज्षण हो. 
३२९. राज्य, प्रपती प्राथिक सामथ्य श्रौर विकास की सोप्ताओ्रों के भीतर 


कर्माधिकार, शिक्षापिक्ार तवा वृतिदीनता, वृद्धत।, राणजस्था, भ्रवोग्यावस्था ता 
स्थ ब्रनई ग्रभावावत्थाग्रों में लोक राहय्याधिकार का फलदायी प्रववन् करेगा. ३७ 


३३. राज्य, कर्म की स्याय्य तथा वयावकक्‍्त दर्षाओं तथा प्रमुति साहाय्य के 
लिये प्रात्रधान करेगा. 


कर्मका रियों के 
लिये निर्वाह-भृत्ति 
भ्रादि, 


जानपदों के लिये 
एकविध समान 
व्यवहार संहिता. 


निःशुल्क प्राथमिक 
शिक्षा का प्राव- 
धान. 


अनुसूचित 
जातियों, श्रादि- 
वासी जातियों 
तथा ग्रन्य दुर्बल 
भागों के शे क्षिक 
तथा ग्राथिक हितों 
को वृद्धि. 


आहार-पोषए- 
तल और 
जीवन-स्तर को 
उच्च करन तथा 
लोक-स्वास्थ्य के 
सुधार करने का 
राज्य का कर्तव्य 


राष्ट्रीय महत्व को 
वस्तु्रों, स्थानों, 
ग्रास्मारकों का 
रक्षण, परिरक्षण 
तथा संधारण. 


ग्न्ताराष्ट्रीय 
शान्ति श्रौर 

निःशंकता का 
प्रवतन-रक्षण, 
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३४. उपयृकत विध. श्रयव। ग्राथिक संघटन द्वारा प्रथवा, श्रोर किसी 
प्रकार से राज्य, श्रोौद्योगिक श्रथया प्रन्य प्रकार के सब कर्ंकारियों को कार्य, निर्वाह- 
भृत्ति, समुचित जीवन-स्तर, तथा भ्रवकद्ा का सम्पूर्ण उपभोग, निश्चित करने 
39 कार्य की दशा, तथा मामाजिफ और सांस्कृतिक सुयोग, प्राप्त कराने का प्रयत्न 
करेगा. मै 


३५. भारत के साथस्त राज्यक्षेत्र में जानवदों के लिये राज्य, एकत्रिध 
व्यदहार-पंहिता के निर्माण का प्रयत्न करेव,. 


३६. प्रत्येक जातवद निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकारी होगा 
श्रौर राज्य का प्रतत्त होश कि एस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की ग्रवधि में... 
रूप बालरों और बालिकाओं को बह बोदह वर्ष की ग्रवस्था समाप्ति तक निःशुल्क १० 
तथा ग्रनियार धिक्षा दे। का प्रजस्श करे. 


३७. राज्य, लीक के दुर्बल भागों के, विशेषतया ग्रनुसूचित जातियों तथा 
श्रनुसुचित वनजातियों के, शेल्िक तथा श्राथिक हितों की विशेष सावधानी से वद्धि 
करेगा और सामाजिक श्रन्याग तथा राब प्रकार के विदोहन मे उनकी रक्षा करेगा. 


२८... राज्य अपने लंगों के आ्राहार-गेपए-सल वी तथा जीदन-स्तर को १४ 
उन्नति को तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को, श्रयने प्राथमिक कर्तव्यों में से मसनेगा. 


. ३६. संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित किये गये 
प्रतयक कलायक्त श्रथवा एंतिहसिक महत्ववाले आस्मारक श्रथवा स्थान श्रथवा 
वस्तु का प्रसंगानुसार बिगाड़ने, नशशन, भ्रपगयन, हस्ताग्तरकरण श्रथवा निष्कामण 
से रक्षण करने का तथा ऐसे सब श्रास्मारकों, स्थानों श्रथवा वस्तुओ्रों के संसद हारा २० 
बनाई हुई विध्यनुसार परिरक्षण तथा संधारएः करना राज्य का कत्व होगा. 


४०. राष्ट्रों के बीच, भ्रग॒ुप्त, न्‍्याय्य तथा सम्भान्य सम्बन्धों का विनिधान कर' 
के, प्रंताराष्ट्रीय विधि की मान्यताञ्रों को, राज्यों के पारस्परिक श्राचार के वास्तविक 
नियम के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित करके तथा संगठित लोगों के भ्रापसी व्यवहारों 
में न्‍्याय-संधारए श्रोर संधिबन्धनों का पालन करके, राज्य प्रन्ताराष्ट्रीय शान्ति श्लौर २४ 
निःशंकता को बढाएगा. 
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भाग ४ 
सच 
अध्याय १.--अधिशासन 


प्रधान तथा उपप्रधान 


भारत क। ४१. भारत का एक प्रधान होगा. ध्‌ 
प्रधान, 
बे क त  धिर ४२. (१) संघ को अ्षिशास। शक्ति प्रधान में निहित होगी, और वह 
ञासी शत... को प्रयोग, इस सॉचियात ता विधि के अनुसार कर सकेगा. 
(२) पूर्वगामी प्रावधान को व्यपकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले 
प्रतिरक्ष। बल का सर्वोच्च समादेश प्रधान में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि से 
प्रानियमित होगा. १० 
(३) इस अनबव्जेर को वितो बात से-- 

(क) किसो बतमान विशभ्े द्वारा, किसो राज्य के शासन श्रथवा भ्रन्य 
प्राधिकारं को प्रदत्त कोई प्रकार (फंक्शन्स) प्रधान को दिया 
जाता ने स्का जायंगा ; या 

(ख) संजद द्वारा प्रधान के अतिरिक्त भ्रन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा १५ 
प्रकाय प्रद;न में बाधा न होगी. 

पेश को ४३. प्रधान का लिरवादिन एक ऐंसे निर्वाचक निकाय के सदस्य करेंगे 
निर्वाचन. जिसम- 

(दक्ष) संसद के दोनों प्रागारों के सदस्य, तथा 

(ख) राज्यों के विधान-मंडल के निवचित सदस्य २० 

होंगे. 
प्रधान के नल ४४. (१) जहां तक व्यवहाय्य है, प्रधान के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों 
की रीति के प्रतिनिधान की माप-श्रेणी मे एकरूपता होगी. 


(२) एंटी एकरुपता करने के लिये संसद तया प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल 
का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन में जितने मत देने का श्रधिकारी है उसकी २५ 
संढ्या श्रागामी रोति से निश्चित की जायगे :-- 


(क) किसी राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य के उतने मत होंगे 
जितने कि एक सहस्न के गुणित उस भागफल में हों जो 
राज्य की जनसंरपा को विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्यों 
की समस्त संख्या से भाग देने से श्राये ; ३० 


(ख्) एक सहस्न के उक्त गृएितों को लेने के पश्चात यदि शेष पांच सो 
से कम न हो तो इस खंड के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक 
सदस्य के मतों की सं :म एक प्लौर जोड़ दिया जायेगा ; 


प्रधान की पद- 
ग्रवश्रि, 


पुतनिवचिन के 
लिये पात्रता. 


प्रधान निर्वाचित 
होने के लिये 
पोग्यताएँ, 
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(ग) संसद के किसी श्रागार के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों को 
संख्या बही होगी जो इस खंड के उपखंड (क) तथा (ख) 
द्वारा राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों के लिये नियत समस्त 
मत-संख्या को इन सदत्यों को समस्त संरुय। के भाग देने से श्राये, 
जिसमे ग्रार्थ से ग्रधिक भिन्न को लेहा कर एक गिना जायेगा ४ 
ग्रोर अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जायेगी. 


(३) प्रधान का नित्रादित एक संक्राम्य मत द्वारा अन॒पाती प्रतिनिधान 
रीति के अनसार होता तथा ऐ से दि चित में प्रददान गढ़ गवाक। (बलट) द्वारा होगा. 
व्यास्या--परदि वियान मंडल दि-प्रागरिक्र हो तो इप श्ररच्छेर में “किसी राज्य 
के विधान-मंहल” से बिव्रात मंडल का झवर अझ्रागार अ्भिवतेत है, तथा जन-संझप।! १० 
से अ्रत्तिम पूर्व॑र्ती जन-गएना में निशिदत की गई जन-पंहया अ्रनिश्नेत है 


४५. प्रधान अपने पद-प्रशशा तिथि से पांच बर्ष को अवधि तक पद धारए। 
करेगा : 
पर-- 

(क) प्रधान राज्य-परियद्‌ के सभाषति और लोकसभा के श्रध्यक्ष को १४ 
सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा श्रपने पद को त्याग 
सकेगा ; 

(ख) संविधान का अ्रतिकए करने पर प्रधान, इस संविधान के भ्रनच्छेद 
५० में प्रावहित रीति से किये गये प्राभियोग (इम्पीचमेन्ट) द्वारा 
पद से हटाया जा सकेगा ; २० 


(ग) प्रधान, अपनो पदावत्रि समाप्त हो जाने पर भो, अ्रयने उत्तराधिक। री 
के पदप्रवेशन तक पदारूढ़ रहेगा. 


४६. कोई व्यक्षित, जो प्रधान के पद पर हें श्रथता रह चका है, 
उस पद के लिये एक बार, पर एक बार ही, १र्नानर्वाचन का पात्र होगा 


४७. (१) कोई व्यक्तित प्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होग। जब तक कि २५ 
वबह--- 
(क) भारत का जानपद न हो 


(ख) पेतीस वर्ष की श्रायु प्री न कर चुका हो, श्रौर 
(ग) लोक-भा के लिये सदस्थ निर्वाचित होने की योग्यता न रखता हो. 


(२) कोई व्यक्ति, जो भारत-शासन के श्रथवा किसी राज्य के शासन के प्रधीन, ३० 
ग्रथतरा उक्त शासनों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय ग्रथवा भ्रन्य प्राधिकारी 
के भ्रधीन किसी परिलाभ के पद ग्रथवा स्थिति पर श्रारढ़ है, प्रधान निर्वाचित होने 
का पात्र ने होगा 


व्यास्या.--इस खंड के प्रयोजनाथथ कोई व्यक्ति किसो परिलाभ के पद श्रथवा 
स्थिति पर झ्रारुृढ केवल इसी लिये ने समझा जायेगा कि --- ३५ 
(क) बहु या तो भारत का या प्रथम ब्रनुसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसो राज्य का मंत्री है; भ्रथवा 
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(सं) वह प्रथत श्रनसूचों के भर ३ में उत॒ सन उहेजशनित रहे 
विस राज्य का मंत्री है, यद व, राज्य के विधान-मंडल के 
प्रात भ्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडन के दो आगार हें, वह। 
विधार-मंडल के श्रवरागार के प्रति उत्तरदायी है, शोर 
यदि विशववान-मंडल के अ्दया आ्रागार के, जेरी कि स्थिति हो, ५४ 
तीन-चाँधाई से अन्यन सदस्य दिव।चत है 


प्रधान पद के लिये ४डंफ.,. (१) प्रधान ते हो संतद का ओर मे कियो राज्य के विवान-पं 
प्रतिबन्ध. का सदस्य होगा और यदि संत्द का अबबा! किमी राज्य के विवान-प्रंजल का सदस्य 


प्रधान निर्वाचित हो जावे सो बड़ सतका जावेगा कि उसने संतद झा अब उस विधान 
मंडल फा, जैसी कि स्थिति हो, झपन। स्थान, प्रधात पद प्रवेश तिथि से रिक्त कर दिया है १० 


(२) प्रवात, परिलाभ का श्रन्य कोई पद अब! स्थिति ग्रहण ने करेगा. 


(३) प्रधान के लिये पदावात्ष रहेगा और उसको वे परिलाभ और ग्रधिदेय 
(अ्लाउन्स) दिये जायेंचे जे! संमद्‌ विधि दशा निडिचत करे और जब तक तत्सम्बन्धी 
प्रवधान इत प्रकार न बने तंज तह दूसरी झ्नृतुच्ची में उल्लिखित परिलाभ तथा 
ग्रधिदेध दिये जायेंगे. १५ 


(४) प्रधान के परिलान तथा अ्रधिदेव उतकी पदाजधि में घटाये ने जायेंगे, 


पद-प्रवेश के पूर्व ४६. प्रायेक प्रधान, और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रधान का स्थ नापन्र हैं श्रथवा 
प्रधान, उसका. उसके प्रकार्यों को करता हैं, श्रपत्त पर-प्रदण करते से पर्व, भारत के मरुष न्यायाधीश 
स्थानापन्न अबवा के रुमकझ्ञ निप्म निरश्योदिल फहरेग। अटारा शयथ लेगा, अर्थात्-- 

उसके प्रकार्य- 


निर्वाहिक के लिये “में, अतका, गर्भ/रत'पुर्वके निशचयोदिसि करता (शपथ लेता) २० 
निश्चय त हूं कि थे सच्चे हुइन ने भारत के प्रवात प्र का मिष्यादन 
अथवा श० |. (अथरा प्रधान फे अहयों 5: विजिहिंत) हरूग। तथा अवनों 57फ० दम 


मोगता से से "बे, ; और दति का क्षण, एरग्श्ण ओर प्रतेरक्षण करूंगा, 
ड्रा।र में झबने को भारत ण. ज रु! की पेवः अभ्ररु कर रएए। में तत्व से सग!ऊगा. 


प्रधान पर प्राभि- ५०... (१) संजिवान के अतिकए के लिये, जद प्रवान का प्राभियोग करना २५ 
योग लगाने की. ही, तब दोषारोव कर पुरोा5, हे | का कोई ए+ झ्रागर करेगा. 
पत्रणाली. मल मर 
कायत्रणाली (२) ऐवे डिप्री बोबारोप का त३ तह पुरोबान ८ फिया जायग जब तह कि-- 
(क) ऐसे दोवारोप के पूरोधान की प्रस्थापता, एक संकल्प के रूप में न 
हो जो ऐसी लिखित सूचना के पश्चात्‌ प्रस्तुत किया गया ह जिस 
पर उत श्रागार के तीस से अन्यन सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस ३० 
संकल्प को प्रप्त।दित कार का विद्यार प्रहः किया हो, और 


(ख) इस संकलन का ध्मर्यन, उत्त आगार के रामस्त सदस्थों को दो-तिहाई 
से अन्यून संझ्वा से ने करियर हो. 


(३) जब दोषारोप का पुरोधान संसद्‌ के किसी श्रागार द्वारा इस प्रकार 
किया जा चके तब दूसरा श्रागार उस दोषारोप छा श्रनुसंधान करेगा या करायेगा ३५ 
झ्यौर इस प्रनसंधान में उपस्थित होने का तथा अ्रपना प्रतिनिधान कराते का प्रधान 
को अधिकार होगा. 


प्रधान-पद की 
रिक्ति-पूति के 
लिये निर्वाचन 
तमय तथा 
आकस्मिक 
रिक्तिपूरक 
निर्वाचित व्यक्ति 
की पदावधि. 


भारत का 
उपप्रधान, 


उपप्रधान पद- 
कारणात्‌ राज्य- 
परिषद्‌ का 
सभापति होगा 


प्रधान की 
ग्रनुपस्थिति 
ग्रथवा उसके पद 
की झ्राकस्मिक 
रिक्ति के काल 
में उपप्रधान 
द्वारा प्रधान के 
स्थानापन्न का 
प्रकार्य ग्रथवा 
उसके पद के 
कर्तव्यों का 
पालन. 


उपप्रधान का 
निर्वाचन. 


१६ 


(४) यदि प्रनुसंत्ञान के परिणामस्वरूप, प्रधात के विदद्ध पुरोधान किये गये 
बोषारोप को सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, दोषारोप का प्रनुसंधान करने या 
कराने वाले झागार के सदस्यों को समस्त संख्या की दो-तिहाई से प्रन्यून संख्या द्वारा 
समर्थित होकर पार (पास) हो जाता है, तो उस संकल्प का प्रभाव, उसकी पारए 
तिथि से, प्रधान का अपने पद से निष्कासन होगा. प्र 


५१, (१) प्रधान की पदावधि के भ्रवसान से हुई रिक्ति की पूति के लिये 
(नर्वाचन, भ्रवधि-प्रवसान से पूर्व हो, पूर्ण कर लिया जायगा. 


(२) प्रधान को मृत्यु, पदत्याग श्रथवा निष्कासन, अथवा अ्रन्य कारण से 
हुई पद को रिक्ति की पूति के लिये निर्वाचन रिक्ति होने के पदचात्‌ यथासंभव 
शीध्ष और हर श्रवस्था में छ-मास बीतने के पहले किया जायगा; भ्रौर रिक्ति-पूर्ति १७ 
के लिये निर्वाचित व्यक्ति, इस संविधान के अनुच्छेद ४५ में प्रावहित पांच वर्ष की पूर्ण 
प्रवधि के लिये पदधारएा करते का भप्रधिकारी होगा. 


५२. भारत का एक उपप्रधान होगा. 


५३. उपप्रयान अपने पद-कारणात्‌ राज्य-परिषद का सभापति होगा श्रौर 
प्रन्य किसी परिलाभ का पद अ्रथवा स्थिति धारए न करेगा : १५ 


पर जिस किसी कालावधि में उपप्रधान, प्रधान का स्थानापश्न होता हे श्रथवा 
इस संविधान के भ्रनुच्छेद ५४ के ग्रधीन प्रधान के प्रकार्यों को करता है, तब वह राज्य 
परिषर्‌ के सभापति-पद के कत्तंव्यों को न करेगा. 


५४. (१) प्रधान की सत्य, पदत्याग भ्रथवा निष्कासन श्रथवा भ्रन्य कारए 
से पद-रिवित को भ्रवस्था में उपप्रधान उस तिथि तक प्रधान का स्थानापन्न होगा २७ 
जब तक कि इस भ्रध्याय के ऐसी रिक्ति पूर्ति सम्बन्धी प्रावधानों के श्रनुसार निर्वाचित 
नया प्रधान अपने पद पर प्रवेश न करे, 


(२) ग्रनुपस्थिति, रुग्णावस्था श्रथवा किसो श्रन्य कारण से जब प्रधान श्रपने 
प्रकाय करने में ग्रसमर्थ हो तब उपप्रधान उसके प्रकायों का पालन उस तिथि तक 
करेगा जिस तिथि को प्रधान अ्रपने कतंव्यों का पुनर्यहण करे. २५ 


(३) उपप्रधान उस कालावधि में श्रोर उस कालावधि के सम्बन्ध में, जब 
कि वह प्रधान का इस प्रकार स्थानापन्न है, श्रथवा उसके प्रकार्यों का पालन कर रहा 
है, प्रधान की सब शक्तियों भ्रोर विभुक्तियों का प्रधिकारी होगा. 


४५. (१) संयुक्त अ्रधिवेशन में एकत्रित संसद्‌ के उभय भ्रागारों के सदस्यों 
द्वारा श्रनुपातों प्रतिनिधान पद्धति के श्रनुसार एकल संक्रास्य मत द्वारा उपप्रधान ३० 
का निर्वाचन होगा भोर ऐसे निर्वाचन में मतदान गृढ़शलाका द्वारा होगा. 


(२) उपभग्रधान न तो संसद का भ्रौर न किसो राज्य के विधान-मंडल का सदस्य 
होगा श्रौर यदि संसद भ्रयवा किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य उपप्रधान 
निर्वाचित हो जाये तो यह समझा जायेगा कि उसने संसद्‌ का झ्थवा उस विधान-मंडल 
का भ्रपना स्थान, जैसी कि स्थिति हो, उपप्रधान-पद-प्रवेश-तिथि से रिक्त कर विया ३४५ 


हैः 


उपप्रधान की 
पदावधि. 


१७ 


(३) कोई व्यक्ति उपप्रधान निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब ठतक कि 
बहु 
(क) भारत का जानपद न हो ; 
(ख) पंतीस वर्ष की भ्रायु प्री न कर चुका हो ; और 
(ग) राज्य-परिबद्‌ के लिये सदस्प निर्वाचित होने का पात्र न हो. भर 


(४) कोई व्यक्ति, जो भारत शासन के श्रयवा किसी राज्य-शासन के श्रधीन 
ग्रथवा इनमें से किसी शासन से नियंत्रित किसी स्थानीय श्रथवा श्रन्य प्राधिकारी के 
झ्रधीन किसो परिलाभ के पद अथवा स्थिति पर झ्रारूड़ है, उपग्रधान निर्वाचित होने 
का पात्र न होगा. 


व्यास्या.--इस खंड के प्रयोजनाय कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद श्रथवा १० 
स्थिति पर ग्रारूढ केवल इसो लिये न समझा जायगा कि-- 


(क) वह या तो भारत का या प्रथम अ्न॒सूची के भाग १ में उस समय 
उहजबित रट्े कियो राज्य का मस्त्रो है; अ्रववा 


(ख) वह प्रथम श्रनुसूर्ची के भाग ३२ में उस समय उल्लिखित रहे 
किसो रज्य का मल्त्री है, यदि वह, राज्य के विधान-मंडल के १५ 
प्रति ग्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हें, वहां 
विधान-मंडल के श्रवर श्रागार के प्रति, उत्तरदायी है और यदि 
विधान-मंडल के भ्रथवा श्रागार के, जेसी कि स्थिति हो, तीन- 
चौथाई से श्रन्यून सदस्य निर्वाचित हूं. 


(५) उपप्रधान को पदावधि के श्रवतान से हुई रिक्ति की पूति के लिये २० 
निर्वाचन, भ्रवधि भ्रवसान से पूर्व ही, पुर कर लिया जायगा. 


(६) उपप्रधान की मृत्यु, पदत्याग अ्यवा निष्कासन श्रथवा श्रन्य कारण 
से हुई पद-रिक्ति को पूति के लिये निर्वाचन इस रिक्ति को तिथि के पश्चात यथा 
सम्भव शीघ्र किया जायगा श्रौर रिक्ति-पूरतति के लिये निर्वाचित व्यक्ति इस संविधान 
के प्रनच्छेद ५६ में प्रावहित पांच ब्ष की पु श्रवधि तक पद धारए करने का भ्रधिकारी २५ 
होगा. 


५६, उपप्रधान श्रपनी पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्ष की श्रवधि तक पद 
धारण करेगा: 


पर्‌७++ 


(क) उपप्रधान, प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, श्रपने ३० 
पद को त्याग सकेगा ; 


(क्ष) उपप्रधान, राज्य-परिषद्‌ के ऐसे संकल्प द्वारा श्रपने पद से प्रसामर्थ्य 
ग्रथवा विश्रम्भाभाव के लिये निष्कासित किया जा सकेगा जिसे 
परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारएा किया 
हो तथा जिसे लोक-सभा की स्वीक्ृति प्राप्त हो परन्तु इस खंड के ३५ 
प्रयोजनाथ कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायगा 
जब तक कि उसके प्रस्तावित करने के अ्भिप्राय को सूचना 
कम से कम चोदह दिन पूर्व न दे दी गयी हो ; 


. (ग) उपप्रधान, भ्रपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, अपने उत्तरा- 
घिकारी के पद-प्रवेशन तक पदारुढ़ रहेगा. ४० 


झनन्‍य किसी 
सम्भाव्यता में 
प्रधान के प्रकार्य 
पालनार्थ प्राव- 
धान बनाने की 
संसद की शक्ति. 


प्रधान अथवा उप- 
प्रधान के निर्वाचन 
से उदभृत अथवा 
सम्बद्ध विषय, 


क्षमण, ग्रादि 

की तथा कुछ 
ग्रभियोगों में 
दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण अ्रथवा 
लध्वादेश करने 
की प्रधान की 
दक्ति, 


संघ को अधि- 
दशासी शक्ति का 
विस्तार. 


श्ष 


५७. इस ध्रध्याय में भ्रप्रावहित किसी सम्भाव्यता (कान्टिन्जेन्सी) में प्रधान 
के प्रकार पालनार्थ संसद, जेसा उच्ित समझे, बसा प्रावधान बना सकेगी. 


५८. (१) प्रवान श्रयवा उपग्रधान के निर्वाचन से उदभूत भ्रथवा सम्बद्ध 
सब संदेह भ्रौर विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिपृष्ठ और निर्शीत होंगे श्रोर उसका 
निएय प्रन्तिम होगा. ५ 


(२) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए प्रधान श्रथवा उप- 
प्रधान के निर्वाचन विषयक श्रथवा उससे सम्बद्ध किसी विषय का श्रानियमन संसद 
विधि द्वारा कर सकेगी. 


५६. (१) किसी अपराध के लिये दोषप्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के 
क्षमएा, प्रविलम्बन (रेप्रीव ), प्रास्थान (रेस्पिट) या परिहरण (रेमिशन) प्रदान करने की १० 
श्रथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरण या लघ्वादेशन (कम्यूट) करने की प्रधान को दक्षति 
होगी-- 

(क) उन सब श्रवस्थाओं में, जिनमें कि दंड श्रथवा दंडादेश सेना-न्यायालय 
द्वारा दिया गया हो ; 


(ख) उन सब श्रवस्थाओ्रों में, जिनमे कि दंड श्रथवा दंडादेश ऐसे विषय १५ 
सम्बन्धी किसी विधि के भ्रधीन श्रपराध के लिये दिया गया हो 
जिस विषय के लिये विधि बनाने को शक्ति संसद्‌ को हे श्रौर 
उस हक के विधान-मंडल को नहीं हे जिसमें कि श्रपराध किया 
गया हो ; 


(ग) उन सब श्रवस्थाओं में, जिनमें कि दंडादेश मृत्यु का हो. . जे 


(२) इस भ्रनुच्छेद के खंड (१) के उपखण्ड (क) को किसी बात से, भारत 
के सशस्त्र बलों के किसी प्रधिकारी को, सेना न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के 
स्थगन, परिहरणा, भ्रथवा हल्का करने की, विधि प्रदत्त शक्तित पर प्रभाव न पड़ेगा. 


(३) इस श्रनुच्छेद के लंड (१) के उपखंड (ग) की किसी बात से, उस समय 
प्रवतेंमान, किसी विधि के श्रधीन, राज्य के शासक श्रथवा नरेद् द्वारा प्रयोक्तव्य २४ 
मृत्यु-दंडादेश के स्थगन, परिहरएा श्रथवा हतका करने को शक्ति पर प्रभाव 
ने पड़ेगा. 


६०. (१) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए संघ की श्रधि- 
शासी शक्षित के श्रन्त्गंत होंगे-- 


(क) वे # जिनके सम्बन्ध में संसद्‌ को विधि बनाने की शक्ति है ३७ 
र 


(ख) किसी संधि भ्रथवा संविदा के बल पर भारत-शासन द्वारा प्रयोक्‍तथ्य 
ग्रधिकार, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार का प्रयोग: 


पर इस संविधान में श्रथवा संसद द्वारा निमित किसी विधि सें, स्पष्ठतथा 
प्रावहित स्थिति के भ्रतिरिक्त इस खंड के उपर्ंड (क) में निर्दिष्ट भ्रधिशासी शक्ति 
का विस्तार किसी राज्य में उत विवयों पर ने होगा जिनके सम्बन्ध सें राज्य के विधान- रे* 
मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति हें. 


प्रधान को सहा- 
यता और 
मन्त्रणा देने के 
लिये मन्त्रि- 
परिषद्‌. 


मन्त्रियों सम्बन्धी 
ग्रन्य प्रावधान, 


भारत का महा- 
प्राभिकर्ता, 


१६ 


(२) जब तक संसद भ्रत्य प्रावधान न करे, तब तक इस श्रनुच्छेद में किसो बात 
के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई भ्रधिकारी भ्रथवा प्राधिकारी उन विषयों 
, जिनके सम्बन्ध में संसद को उत्त राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी 
श्रधिशासी शक्ति का प्रयोग श्रथवा प्रकार्ों का पालन करते रह सकते हैं, जेंसी कि 
वह राज्य श्रथवा उसके श्रधिकारी श्रयवा प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से 
सद्य:पू्व कर सकते थे. 


संत्रिपरियद्‌ 


६१ (१) प्रधान को प्रपने प्रकार्ों का पालन करने में सहायता तथा 
मंत्रणा देने के लिपे एक मन्त्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधान मन्‍्त्री होगा. 


(२) क्या मन्त्रियों ने प्रधान को कोई मन्त्रणा दी, श्रौर यदि दी, तो क्या इस १० 
प्रघन पर किसो न्यायालय में परिपृच्छा न को जायेगो. 


६२. (१) प्रधान मन्‍्त्रो की नियक्तित प्रधान करेगा और श्रन्य मन्त्रियों को, 
प्रधान मन्त्रो की मन्त्रणा पर प्रधान निधुक्त करेगा. 


(२) प्रधान के प्रसाद काल तक मस्त्रो भ्रपने पद पर श्रासोन रहेंगे. 
(३) मन्त्रिपरिबद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी. १४ 


(४) किसी मन्त्रों के श्रथने पद पर प्रवेश होने से पहिले, प्रधान उसको, 
तृतोय प्रतुसुची में इसके लिये दिये हुए प्रपत्रों के श्रतुतार, पद तथा ग ढ़ृत। की द्ापथें 
दिलायेगा. 

(५) कोई मन्‍्त्री, जो छः निरन्तर मासों की कित्तों श्रवधि तक संसद्‌ के किसी 
ग्रागार का सदस्य न रहे, उस श्रवधि के पश्चात्‌ मन्त्री न रहेगा. २० 


(६) मन्त्रियों के बेतन तथा भ्रधिदेय बेही पे जो समय समय पर संसद्‌ 
विधध द्वारा निश्चय करे, श्रोर जब तक संत्द्‌ ऐसा निश्चय न करे तब तक वे द्वितीय 
श्रनसूची में उल्लिखित भ्रनुसार होंगे. 


भारत का महं।प्राभिरर्ता 


६३... (१) सर्वोच्च न्यायालय के स्थायाधीश नियुक्त होने की योग्यता २५ 
रखने वले व्यकित को, प्रशात, भारत का महाप्राभिकर्ता नियुक्त करेगा. 


(२) महाप्राभिकर्ता का कर्तव्य होग। कि वह भारत-शासन को ऐसे विधि 
सम्बन्धी विषथों पर मन्त्रणा दे ओर ऐसे विधि रूप दूसरे कठंव्यों 
का पालन करे जो उते प्रधान समव समय पर भेज श्रथवा सोंपे तथा उन 
प्रकार्यों का पालन करे जो उसे इस संविधान श्रयवा उस समय प्रव्तेमान किसी भ्रन्य ३० 
विधि के द्वारा प्रथव। श्रथीन दिये गये हों. 


(३) प्रयते कर्तव्य पालनार्थ महाप्राभिकर्ता को भारत-राज्यक्षेत्र के श्रन्तर्गत 
संत न्याथालयों में श्रवणाधिकार होगा. 


(४) महाप्राभिकर्ता, प्रथान के प्रस।द-काल तक पदासीन रहेगा भ्रौर उसफो 
वे परितोषए दिये जायेंगे जो प्रधान निश्चित करे. 8३५ 


भारत-शासन- 
कार्य का संचा- 
लन. 


प्रधान को 
संसूचना देने 
ग्रादि विषयक 
प्रधान मन्त्री के 
कतंव्य, 


संसद का संघटन, 


संसद के आगारों 
की रचना. 


२० 
शासन-कार्य का संचालन 
६४. (१) भारत-शासन को सम्रस्त भ्रधिशासो कार्यवाही प्रधान के ताम से 
को गई कही जायगोी. 


(२) प्रधान के नाम से वत्त भौर नि८्पादित श्रादेशों तथा भ्रन्य विलेखों 
(इन्स्ट्रमेन्ट) का प्रमाणिकन उस रीति से किया जायगा जो प्रधान द्वारा बनाये जाने वाले ४ 
नियमों में उल्लिखित हो तथा हस प्रकार प्रमाणकित श्रादेश श्रथवा विलेख की मान्यता 
पर ग्राक्षेप इस श्राधार पर न किया जायगा कि यह प्रधान द्वारा दत्त श्रथवा 
ग्रथवा निष्पादित ग्रादेश भ्रथवा विलेख नहीं हे. 

६५. प्रधान मन्त्री का कर्तव्य होग| -- 


(क) संघ कार्थों के प्रशासन सम्बन्धी; सम्त्रियरिवद्‌ के समस्त निोय १० 
तथा विधानाथ्थ प्रस्थापनाएं, प्रधान को पहुंचाना ; 


(ख) संघ कार्यों के प्रतशातत सम्बन्धी, तथा विधानाथ प्रस्थापनाधों 
सम्बन्धो ऐसों जानकारी प्रस्तुत करना जिसे प्रधान मंगावे ; 
झ्रोर 


(ग) किसी विषय को, जिस पर मन्‍्त्री ने निएय कर दिया है, किन्तु १५ 
मन्त्रि-परिषद ने विचार नहीं किया है, प्रधान के भ्रपेक्षा करने 
पर परिषद्‌ के सम्मुख विचारार्थ रखना. 


छाध्याय २---संसद्‌ 
सामान्य 
६६. संध के लिये एक संसद्‌ होगी जो प्रधान श्रौर दो श्रागारों की बनेगी, २० 
जिनके नाम क्रमदः राज्य-परिषद्‌ श्रौर लोक सभा होंगे 
६७. (१) राज्य-परिवद्‌ के दो सौ पचास सदस्थ होंगे जिनमें से-- 


(क) परव्रह सदस्य प्रधान द्वारा इस श्रतुच्छेद के खंड (२) में प्रावहित रीति 
से मनोनीत होंगे ; श्रौर 


(ख) शोब राज्यों के प्रतिनिधि होंगे: द ५५ 


पर प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ में उत समय उल्लिखित रहे राष््यों के 
प्रतिनिधियों की समस्त संख्या इस शेष के चालीस प्रति शत से भ्रधिक न होगी. 


(२) इस अनुच्छेद के खंड (१) के 3 (क) के ब्रधथीन प्रधान द्वारा 
मनोनीत किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों सम्बन्धी 
विशेष ज्ञान प्रयवा व्यावहारिक श्रतृभव है, श्रर्थात्‌-+- ३० 


(क) साहित्य, कला, विज्ञान भोर शिक्षा ; 

(ख) कृषि, मत्स्य-पालन झौर तत्सम्बद्ध विषय ; 

(ग) प्रभियस्त्रणा (इन्जीनियरी) भौर वास्तु शास्त्र ; 
(घ) लोक-प्रशासन श्रौर सामाजिक सेवाएँ. 


२१ 


(३) प्रथम अनुसूची के भाग १ ग्रथवा भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि-- 


(क) जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हैं, वहां अ्रवरागार 
(लोश्रर हाउजु) के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ; 


(ख) जहां राज्य के विधान-मंडल का एक श्रागार है, वहां उस श्रागार के ५४ 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे ; तया 


(ग) जहां के राज्य के लिये कोई विधान-मंडल नहीं है, वहां ऐसी 
रीति से निर्वाचित होंगे, जेसी कि विधि द्वारा संसद विनिधान 
करे. 


(४) राज्य-परिबद्‌ में, प्रथम श्रनसूची के भाग २ में उस समय उल्लिखित १७ 
रहे राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से निर्वाचित होंगे, जेसी कि विधि द्वारा संसद्‌ 
विनिधान करे. 


(५) (क) इस संविब,न के श्रनुच्छेद २६२ और २६३ के प्रावधानों के 
ग्रधीत रहते हुए, ग्रव्यवहित रीति से मतदाताप्रों द्वारा निर्वाचित, राज्यों के प्रादे- 
शिक लोक प्रतिनिधि, लोकसभा में पांच सो से श्रधिक न होंगे. श्््‌ 


(ख) उपखंड (क) के प्रयोजनार्थ भारत के राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्रों में विभाजन, दर्गाकरण अथवा निर्माण किया जायेगा ओर प्रत्येक ऐसे निर्वाचन 
क्षेत्र के लिपे दी जाने वाली प्रतिनिधि संख्या इस प्रकार नियत की जायेगी, जिससे कि 
यह निश्चित रहे कि जनसंख्या के प्रत्येक ७,५०,००० के लिये एक से न्यून श्रौर प्रत्येक 
५,००,००० के लिये एक से श्रधिक प्रतिनिधि न होगा : २० 

पर प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उद समथ उल्लिखित रहे राज्यों के प्रति- 
निधियों की समस्त संख्या का, उनकी समस्त जन संख्या से अनुपात, उस अनुपात से 
श्रधिक न होगा जो उक्त श्रनूसूची के भाग १ श्रौर २ में उप्त समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के प्रतिनिधियों की समस्त संख्या का इन राज्यों की समस्त जन संख्या से है. 

(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र के लिये किसी समय निर्वाचित होने वाले २५ 
सदस्यों की संख्या का, उस प्रदेश की ग्रन्तिम पूर्ववर्तोी जनगएाना में निश्चितत की गई 
जनसंरुषा से, श्रनु पात, समस्त भारत में, जहां तक व्यवहाय्यं हो, एक ही होगा. 

(६) लोकसभा के लिये निर्वाचन, प्रोढ़ मताधिकार के श्राधार पर होगा ; 
प्रर्यात्‌ प्रत्येक जानपद जिसकी श्रवस्था इक्कीस वर्ष से कम नहीं हे श्रौर जिसको इस 
संविधान श्रथवा संसद्‌ के किसी श्रधिनियम के श्रधोत, भ्रनिवास, मनोविक्षेप, पातक ३० 
झ्रथवा भ्रष्ट या श्रवेध भ्राचरण के आधार पर निर्योग्य नहीं किया गया हैं, ऐसे निर्वा- 
चनों में मतदाता रजिस्टर होने का अधिकारी होगा. 


(७) संसद, विधि द्वारा, राज्यों के भ्रतिरिक्‍त श्रन्य प्रदेशों के, लोकसभा में 
प्रतिनिधान का, प्रावधान कर सकेगी. 


(८) प्रत्येक जनगएाना की समाप्ति पर राज्य-परिषद्‌ में विविध राज्यों क। ३४ 
झौर लोकसभ। में विविध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधन, इस संविधान के 
ग्रनुच्छेद २८६ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, ऐसे प्राधिकारो द्वारा, ऐसी रीति से, 
श्रोर ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये, पुनव्यंवस्थापित किया जायगा जैसा कि संसद, 
विधि हारा, निशचय करे. 

(६) जब, राज्य-परिषद्‌ में प्रतिनिधि भेजने के प्रयोजनार्थ प्रथम प्रदसूद्दी के ४० 
भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को जोड़ कर वर्ग बनाया जाये, तो 
इस शनच्छुद के प्रयोजनाथं यह समस्त वर्ग, एक राज्य समभा जायेगा. 


संसद्‌ के झ्ागारों 
की ग्रवधि, 


संसद के सत्र, 
सत्रावसान तथा 
विलयन. 


ग्रागारों को 
सम्बोधन करने 
और सन्देश 
भेजने का प्रधान 
का अ्रधिकार. 


संसद के प्रत्येक 
सत्रारम्भ में 
प्रधान का विशेष 
अभिभाषण तथा 
ग्रभिभाषण में 
निदिष्ट विषयों 
का संसद में 
पर्यालोचन, 


झ्रागारों विषयक 
मन्त्रियों और 
महाप्राभिकर्ता 
का अ्रधिकार. 


२२ 


६८. (१) राज्य-परिषद्‌ का विलयन (डिस्सोल्यूडन) न किया जायेगा, 
किन्तु उसके सदत्पों में से एकतिह।ई को यया दकक्‍्य निकटतस्‌ संखुया, संसद्‌ से, विधि 
द्वारा बनाये गये तद्विवयक प्रावधानों के अ्रतुवार प्रत्येक द्वितीय वर्ष को समाप्ति 
पर निवृत्त हो जायेगी. 


(२) लोक सभा, यदि पहिले ही बिलयन न कर दी जाये, तो श्रपने प्रथम ५ 
प्रधिवेशन के लिये नियुक्त तिथि से पांच वर्ष तक चालू रहेगी, किन्तु इससे श्रधिक नहीं, 
झौर पांच वर्ष की उक्त ग्रवधि के श्रवसान का प्रभाव लोकसभा का विलयन होगा : 


पर उक्त भ्रवृधि का विस्तरण, जब तक कि सब्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा 
लाग हें, प्रधान द्वारा किसो श्रवधि के लिये, जो एक बार एक वर्ष से श्रधिक न होगी 
श्रोर किसी श्रवस्या में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का भ्रन्त हो जाने के पश्चात्‌ छः १७ 
मास को श्रव्रधि से भ्रथिक विध्लुत न होगो, किप्र। ज। सकेगा. 


६६. (१) संप्तर के भ्रागारों को प्रत्येक वर्ध मं कम से कम दो बार भ्रधिवेशन 
के लिये बलाथा ज(येगा, तथा उनके एक सत्र की भ्रन्तित बेठक, श्रौर श्रागामी सत्र की 
प्रथम बेठक के लिये नियकक्‍त तिथि, के बोच छ : मास का भब्रन्तर न होगा. 


(२) इस श्रनुच्छेर के प्राववानों के श्रयोन रहते हुए, प्रधान, समव सनय पर-- १५४ 


(क) संत के श्र|गारों को, भ्रथव। किपो प्रागार को ऐसे समय तथा स्थान 
पर, जप वह उचित समभे, भ्रधिवेशन के लिये बुला सकेगा ; 


(ख) श्रागारों का सत्रावसान (प्रोरोग) कर सकेगा ; 
(ग) लोकतभा का विलयन कर सकेगा. 


७०. (१) संसद के किसो एक आ्ागार को भ्रथवा एकत्र हुए दोनों श्रागारों २० 
को प्रधान सम्बोधन कर सकेगा श्रोर इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की 
भ्रपेक्षा कर सकेगा. 


(२) प्रधान, संसद्‌ में उस समय लम्बसान किसो विधेयक विषयक श्रथवा 
प्रन्य विषयक सन्देश, संसद्‌ के किसी श्रागार को भेज सकेगा, भशौर जिस प्रागार 
को कोई सन्देश इस प्रक/र भेजा गया हो, बह श्रागार उत्त सन्देश द्वारा श्रपेक्षित २५ 
विचारणीय विषय पर यथासुविध शीघ्ता से, विचार करेगा. 


७१. (१) प्रत्येक सत्र के भ्रारम्भ में, संसद के एकत्र हुए दोनों श्रागारों को, 
प्रधान सम्बोधन करेग। भ्रौर बुलाने का कारण संसद को बतल।येगा. 


... (२) किसो भो भ्रागार को कार्थ-प्रणाली के भ्रानिवा मक नियमों द्वारा, ऐसे 
प्रभिभाषए में निर्दिष्ट विषयों के पर्यालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा श्रागार के ३० 
प्रन्‍्य कार्य पर इस पर्धालोचन को पूर्ववर्तिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा. 


७२. भारत के प्रत्येक मन्त्री श्र महाप्राभिकर्ता को भ्रधिकार होगा कि 
वह किसी भी श्रागार में, प्रागारों के संधृक्त भ्रधिवेशन में, तथा संसद्‌ को किसी समिति 
में जिसमें उसका नाम सदस्य के रुप में दिया गया हो, बोले तथा प्रन्य कार्यवाहियों 
में भाग ले, किस्तु इस भ्रनुस्छेद के भ्राघार पर उसको मत देने का ्रधिकार न होगा... ३५ 


२३ 


संसद्‌ के भ्रधिकारी 
राज्य-परिषद्‌ के ७३. (१) भारत का उपप्रधान, पद-कारणात्‌ राज्य-परिषद्‌ का सभा- 
सभापति तथा. पति होगा. 
उपसभापति. 


(२) राज्य-परिषर, यथा सम्भव शोध, श्रपने किसी सदस्य को भ्रपना उप- 
सभापति चुनेगी श्रोर जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब परिषर ४ 
किसो भश्रन्य सदस्य को श्रपना उपसभाषति चुनेंगी. 


अं की ७४. राज्य-परिषद के उपसभाषति के पद पर ग्रारूढ सदस्प-- 

१द-रिविति न ६ 

पद-त्याग तथा (क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहों रहता तो झपने पद को रिक्त कर 
पद-निष्कासन. देगा ; 


(ख) किसी समय भी, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो सभापति १० 
को सम्बोधित होगा, भ्रपना पद त्याग सकेगा ; श्रौर 


(ग) श्रसामथ्यं ग्रथवा विश्रम्भाभाव के कारण, परिषद्‌ के तत्कालीन 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा श्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा : 


पर इस ग्रनच्छेद के संड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित १४ 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकः्प के प्रस्तावित करने के प्रभिप्राय की, कम से 
कम चोदह दिन की सुचना न दे दी गई हो. 


उपसभापति ७५. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त है, भ्रथवा किसी कालावधि 
तथा अन्य में जब कि इस संविधान के श्रनुच्छेद ५४ के श्रधोन उपप्रधान, प्रधाव का स्थानापन्न 


व्यक्तियों की रह रहा है श्रथवा उसके प्रकार्या को कर रहा है, तब उपसभापति भ्रथवा, यदि २० 
सभा५ति के पद- उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्य-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य जिसे प्रधान 


कर्तेव्यों के तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कत॑ व्यों का पालन करेगा. 
पालन करने ्््ि है 
की ग्रथवा (२) राज्य-परिषर की किसी बेठक में, सभापति को श्रनपस्थिति में, उप- 


उसका स्थाना- सभापति श्रथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जिसका परिषद्‌ की कार्य- 
पन्न होने की. भशालो के नियमों से निएचय किया जा सके, भ्रथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित २४ 


शक्ति. नहीं है तो, भ्रन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निएचय करे, सभापति के रूप में कार्य करेगा. 

लोकसभा का ७६. लोकसभा, यथा सम्भव शीधा, भ्रपने दो सदस्यों को क्रमश: प्रपने ग्रध्यक्ष 

भ्रध्यक्ष और श्रौर उपाध्यक्ष चुनेगी श्रोर जब जब भ्रध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, 

उपाध्यक्ष. तब तब, सभा किसी श्रन्य सदस्य को प्रध्यक्ष श्रथवा उपाध्यक्ष, जेसी कि स्थिति 
हो, चुनेगी. ३० 

प्रध्यक्ष तथा ७७. लोकसभा के प्रध्यक्ष भ्रयवा उपाध्यक्ष के पद पर भ्रारूह सदस्य-- 

उपाध्यक्ष की के (क) यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो श्रपने पद को रिक्त 

पृद-रिक्ति, पद- कर वेग: 

त्याग तथा क ह 

पद निष्कासन, (ख) किसी समय भो स्व॒हस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष 


को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य प्रध्यक्ष है, श्रौर प्रध्यक्ष 
को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, भ्रपना पद 
त्याग सकेगा ; भ्रौर ३५ 


भ्रध्यक्ष पद के 
कतेव्य पालन 
की, ग्रथवा 
भ्रध्यक्ष के 
स्थानापन्न होने 
की, उपाध्यक्ष 
ग्रथवा ग्रन्य 
व्यक्तियों की 
शक्ति. 


सभापति तथा 
उपसभापति 
और ग्रध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष 
के वेतन तथा 
भ्रधिदेय. 


आगगारों में 
मतदान ; 
रिक्तियों के 
होते हुये भी 
भ्रागारों के 
कार्य करने 

की शक्ति तथा 
गएपूरक. 


एड 


(ग) ग्रसामर्थ्य श्रथवा विश्रम्भाभाव के कारण, लोकसभा के तत्कालौन 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा श्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा: 


पर इस अनुच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उप्त संकल्प के प्रस्तावित करने के प्रभिप्राय की कम से ५ 
कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो : 


पर यह श्रौर भी कि, जब कभी लोकसभा का विलयन किया जाये तो विलयन 
के पश्चात होन वालो लोकसभा के प्रथम अ्रधिवेशन के संग: पूष तक प्रध्यक्ष भ्रपने 
पद को रिक्त न करेगा. 


७८. (१) जब प्रथ्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, श्रथवा यदि १७ 
उपाध्यक्ष का पद भो रिक्त हो तो, लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसे, प्रधान तदथ 
नियक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पाज्नन करेगा. 


(२) लोकसभा की किती बेठक में श्रध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष 
प्रथवा, यदि वहु भी श्रत॒पत्यित है तो ऐता व्यवित, जिप्तका सभा की कार्य प्रणाली 
के नियमों से निश्चय किया जाये, झयवा, यदि ऐसा कोई व्यक्तित उपस्थित नहीं है १४५ 
तो, ग्रन्य व्यक्ति जिसे सभा निशचत करे, भ्रध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा. 


७६. राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभाषति को, श्रौर लोकसभा 
के अ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, वे बेतन तथा ग्रधिदेव दिये जायेंगे जो क्रमशः संसद 
विधि द्वारा निश्चित करे, श्रोर, जब तक तत्सम्बन्धी प्रावधान इस तरह न बनें तब तक, 
वे वेतन भ्रौर ग्रधिदेय दिये जाएंगे जो दूसरी अ्रनुसूची में उल्लिखित हूं २० 


कार्य-संचालन 


८०. (१) इस संविधान में प्रावहित श्रवस्था को छोड़कर, भ्रन्य 
श्रागरों को किसी गअ्रववा संयुक्त बेठक में सब प्रहनों का 
निशचयन, सभापति ग्रथवा ग्रध्यक्ष श्रथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को छोड कर, 
उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा. श्र 


सभापति गश्रयवा श्रध्यक्ष भ्रयवा इनका स्थानापन्न व्यक्ति प्रथप्ततः मत ने 
देगा पर मत-समता की ग्रवस्था में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग 
करेगा. 


(२) सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी संसद के किसी भी श्रागार को 
कार्य करने की शक्ति होगी श्रौर यदि बाद में यह पता चले कि कोई प्रनधिकृत व्यक्ति, 
कार्यवाहियों में उपस्थिति रहा, उसने मत दिया प्रथवा भ्रन्य प्रकार से भाग लिया, 
तो भो संसद्‌ की कार्यवाही मान्य होगी. 

(३) यदि श्रागार की बैठक में किसी समय भी अ्रागार के सदस्यों की 
समस्त संत्या के छठे भाग से कम को उपस्थिति हो तो सभापति प्रथवा पश्रध्यक्ष 
ग्रथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति का करतेव्य होगा कि या तो श्रागार को स्थगित कर 


दे या बेठक को तब तक के लिये विलम्बित कर दे जब तक कि सदस्यों के छठे भाग ३४ 
को उपस्थिति न हो जाये. 


२५ 


सदस्यों की निर्योग्यताएँ 


प्तदस्थों द्वारा ८१. संसद के प्रत्येक श्रागार का प्रत्येक सदस्य, श्रपना स्थान ग्रहण करने 
बोषणा. से पूर्व, प्रधान श्रथवा प्रधान द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति, के समक्ष, तृतीय श्रनुसूची 
में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के श्रनुसार घोषणा करेगा शौर उस पर हस्ता- 
क्षर करेगा. ह ४ 
स्थानों की ८२. (१) कोई व्यक्ति संसद के दोनों ग्रागारों का सदस्य न होगा श्रौर 
रिक्ति. जो व्यक्ति दोनों श्रागारों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे भ्रागार 


के स्थान को रिक्त करने के लिय, संसद विधि द्वारा प्रावधान बनायेगी. 


(२) यदि संसद के किसी श्रागार का सदस्प-- 
(क) निकटतम झागामो श्रतुच्छेद के खंड (१) में वशित निर्योग्यताशों १० 
का पात्र हो जाता है ; ग्रथवा । 


(ख) स्थित्यनुसार, सभापति श्रथवा श्रध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ता- 
क्षरित लेख द्वारा श्रपने स्थान का त्याग कर देता है, 


तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा. 


(३) यदि संसद के किसी श्रागार का सदस्य साठ दिनों की श्रवधि तक बिना १५ 
श्रागार की श्रनुमति के उसके सब अधिवेदानों में श्रन॒पस्थित रहे तो श्रागार उसके 
स्थान को रिक्त घोषित क्र सकेगा : 

पर उक्त श्रतधि की संगणना में किसी ऐसी श्रवधि को सम्मिलित न किया 
जायेगा जिसमें आगार का सत्रावसान, श्रथवा निरन्तर चार से श्रधिक दिनों के 
लिये स्थगन, हुआ है. २० 


सदस्यता के ८३. (१) कोई व्यक्तित संसद्‌ के किसो श्रागार का सदस्य चने जाने के 
लिये निर्योग्यताएँ. लिये भर सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा--- 
(क) यदि वहु भारत-शासन के, अ्रथवा किसी राज्य के शासन के, भ्रधीन, 
लाभपद पर आरूद ह, ऐसे पद को छोड़ कर जिसके धारण 
करने वाले का, निर्योग्य न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित २५ 
किया है ; 
(ख) यदि वह विक्षिप्त है और श्रधिकृत न्यायालय को ऐसी घोषणा 
विद्यमान है ; 
(ग) यदि वह श्रनुन्मुक्त दिवालिया है ; 
(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति श्रनुषक्ति श्रथवा भ्रभिलग्तता ३० 
स्वीकार किये हुए है, श्रथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा 
या जानपद है श्रथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या जानपद 
के प्रधिकारों श्रथवा विशेषाधिकारों का भ्रधिकारी है; श्रौर 
(ड5) यदि वह संसद्‌ निर्मित किसी विधि के द्वारा श्रथवा श्रधीन इस 
प्रकार निर्योग्य कर दिया गया है. ३५ 
(२) इस पश्रनच्छेद के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्ति भारत शासन के भ्रथवा किसी 
राज्य के शासन के भ्रधोन, लाभ पद पर आ्रारूढ केवल इसी कारए से न समझा जायेगा 
कि-- 
(क) वह या तो भारत का, या प्रथम श्रनसूची के भाग १ मे उस समय 
उल्लिलित रहे किसी राज्य का, भनत्री है ; भ्रथवा ४० 


प्रनच्छेद घ१ के 
ग्रधीन घोषणा 
किये बिना, 
अथवा योग्य 

न होते हुए 
ग्रथवा निर्योग्य 
किये जाते 

पर बेठने 

ग्रौर मतदान 
के लिये दंड, 


सदस्यों के 
विशेषाधिकार, 
ग्रादि, 


सदस्यों के 
वेतन तथा 
ग्रध्रिदेय, 


विधेयकों के 
पुरःस्थापन तथा 
पारण विषयक 
प्रावधान, 


२६ 


(शव) प्रथम प्रनुमुचो के भाग ३ में उस समय उल्लिलित रहे किसी 
राज्य का मन्‍त्री है, यदि बहु उस राज्य के विधान-मंडल के 
प्रति, भ्रथवा जहां राज्य के विधान-संडल के दो श्रागार हे 
वहां, विधान-मंडल के भ्रवरागार, के प्रति उत्तरदायी हु श्ौर 
यदि विधान-मंडल श्रथवा झ्रागार के, जैसी कि स्थिति हो, ५ 
तीनचौथाई से भ्रन्यून सदस्य निर्वाचित हैं. 


८४, यदि कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी श्रागार में सदस्य के रूप भें बेठता है 
या मतदान करता हे जब कि उसने इस संविधान के प्रनुच्छेद ८१ गा की भ्रावश्यकताश्रों 
को पति नहीं शी है, अगवा जब वह जानता है, कि में योग्य नहीं हुं, श्रथवा उसकी 
सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूं, ग्रथवा संसद्‌ निर्मित किसी विधि के १० 
प्रावधानों से एसा करने से वज्षित कर दिया गया हूं तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, 
जब वह इस प्रकार बैठता हे था मतदान करता हैं, पांच सौ रुपये के दंड का भागी 
होगा जो भारत-शासन को देय ऋण के रूप में प्रत्यादत्त होगा. 


सदस्यों के विशेषाधिकार श्रौर विमुक्तियों 


८२. (१) संत्द की कार्यअणालो के आनतियामकू नियमों श्रौर स्थायी १५ 
प्रदेशों के प्रतीत रहते हुये संत्तर में वाकू-स्वातरूय होगा. 

(२) संसद में या उसको किसी सम्रिति में कही हुई किसी बात प्रथवा दिये 
हुए किसी मत के सम्बन्ध में संतर के किसो सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में 
कोई कार्यवाही न चल सकेगी, और न किसी व्यक्ति के विरद्ध, संसद के किसी श्रागार 
के प्राधिकार के द्वारा अथवा भ्रवोन किसी विवरण पत्र, पत्र, मतों ग्रथवा कार्यवाहियों २७ 
के प्रकाशन के विधय में इस प्रकार को कोई कार्यवाहो चल सकेगी. 


(३) ग्रन्थ बातों में, संत्रर्‌ के सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियों 
वेही होंगी जो संसद, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित करे,ग्रोर वे जब तक 
इस प्रकार परिभाषित नहों को जातीं, तब तक वेही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ 
पर यनाईटेड किगड़म के पालियामेन्ट के हाउस श्राफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त २५ 
हैः 

(४) जिन्हें इस संविधान के सामर्थ्य से संसद के किसी झ्रागार में बोलने का, 
प्रथवा अ्रन्‍्य प्रकार से उसको कार्यवाहियों में भाग लेने का, भ्रधिकार है उनके सम्बन्ध 
में इस प्रनुच्छेद के खंड (१), (२) श्रोर (३) के प्रावधान उसो प्रकार लागू होंग 
जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों के सम्बन्ध में लाग्‌ हैं, ३० 


८६: संसद के प्रत्येक भ्रागार के सदस्य उन बेतनों तथा भ्रधिदेयों को पाने 
के भ्रधिकारी होंगे जिन्हें संसद्‌ विधि द्वारा समय समय पर निश्चित करे भ्रौर जब तक 
तद्‌विषयक प्रावधान इस प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक, भ्रधिदेय ऐसी वर से 
भोर ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंग, जैसे कि इस संविधान को प्रारम्भ तिथि से सद्य.पूर्व 
भारत-प्रधिराज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के विषय में लाग थे, ३५ 


विधान-कार्य प्रणाली 


5७. (१) मुद्राविधेयकों तथा भ्रन्य भ्राधिक-विधेयकों के विषय में हस 
संविधान के भ्रनुच्छेद ५६ श्रौर ६७ के, प्रावधानों के ध्रधीन रहते हुये, कोई विधेयक 
संसद्‌ के किसो श्रागार में प्रारम्भ हो सकेगा. 


कुछ अ्वस्थाओ्रों 
में आगारों की 
संयक्‍त बेठक. 


२७ 


(२) इस संविधान के ग्रत॒च्छेद ८८ और ६८९ के प्रावधानों के श्रधोन रहते 
हुये, कोई विवेषक संसद के श्रागारों से पारित न समझा जायगा जब तक कि, या तो 
बिता! संशोधन के या दोनों ग्रागारों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों श्रागारों 
द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो. 


(३) श्रागारों के सत्रावसान के कारए, संसद में लम्बसान विधेयक व्यपगत * 
न होगा (गिर न जायेगा ). 


(४) राज्य-परिषद में लम्बभात विधेयक, जिसका लोकसभा ने पारण नहीं 
किया हैँ, लोकतभा के विलपन पर, व्यपगत न होगा. 


(५) कोई विधेयक, जो लोकसभा में लम्गमान हूँ श्रथवा जो लोकसभा से 
पारित हो कर राज्य-परिषद्‌ में लम्बभान है, इस संविधान के श्रन॒च्छेद ८८ के भ्रणीन ६" 
रहते हुये, लोकसभा के विलयन पर व्यपगत हो जायेगा. 


पथ. (१) यदि किसी विधेयक के एक श्रागार में पारित होने श्रौर दूसरे 
प्रागार को पारेषित किये जाने के पश्चात्‌-- 


(क) दूसरे आ्रागार द्वारा वह विभेषक श्रस्वीकृत कर दिया जाता है; 
ग्रथवा १२ 


(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों प्रागार श्रन्ततः 
प्रतहमत हो चुके हैं; श्रयवा 


(ग) विधेयक प्राप्ति की तिथि से, बिना इसको पारए किये, दूसरे श्रागार 
को छु: से श्रधिक मास बीत जके हैं, 
तो, लोकसभा के विलयन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया हैँ, तो २० 
विधेयक पर विचार करने और गत देने के प्रयोजदार्थ संयक्‍्त श्रधिवेशत में दलाने 
के श्रभिप्राय की अधिसूचना, यदि वे आ्राभार बेठे हुए हें तो संदेश द्वारा, श्रथवा 
दि बेठे हुये नहीं हैं तो लोकाधिसूचना द्वारा प्रधान श्रागारों को देगा 


पर इस खंड में की कोई बात किसी सुद्रा-विधेयक को लागू न होगी. 
(२) ऐसी छः मारा की भ्रवधि को संगएना में, तो कि इस श्रन॒च्छेद के खंड (१) २४ 


में निर्दिष्ट हे, किसी ऐसो श्रवथि को सम्मिलित ने किया जायेगा जिस में दोनों श्रागा रो का 
सत्राबसान समय भ्रथवा चार से अ्रधिक दिनों के लिये स्थगल हुआ है 


(३) जब प्रधान, श्रागारों को संयुक्त श्रधिवेशन में बुलाने के प्रभिप्राय को, 
हस अनच्छेद के खंड (१) के श्रधीत श्रथ्िसुचित कर चुका हो तो कोई प्रागार विधेयक 
पर आ्रागे कार्यवाही न करेगा किस्तु प्रधान, भ्रविसुचना को तिथि के पश्चात्‌ किसी ३० 
समय, श्रागारों को भ्रधिसचना में उल्लिखित प्रयोजनाय संयक्त श्रधिवेशन में बला 
सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है, तो प्रागार तदनुसार श्रधिवेशन में बठंगे 


(४) यदि, श्रागारों को संयुक्त बठक में विधेयक ऐसे संशोधनों सहित, यदि 
कोई हों, जिनको संयुक्त बंठक में स्वीकार कर लिया गया हैं, दोनों श्रागारों 
के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता हे तो ३४५ 
इस संविधान के प्रयोजनाथं यह दोनों प्रागारों से पारित समझा जायेगा! 


पर संयुक्त बेठक सें-- 


(क) यदि विधेषक, एक श्रागार से पारित हो कर दूसरे भ्ागार द्वारा 
संशोधनों सहित पारित नहीं किया गया है श्रौर उस आ्रागार 
को, जिसमे वह उद्भूत हुश्ना था, लौटा दिया गया है तो ऐसे ४० 


३० 


(३) निर्य व्यय भारत-प्रागमों पर प्रभत्त व्यय होगा-- 


(क) प्रशान के परिलाभ और श्रधिदेष तथा उसके पद से सम्बद्ध भ्रन्य 
व्यप ; 

(ख) राज्य-परंबद के सभापति तथा उपप्रभागति और लोकसभा के 
भ्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के परिलाभ श्रोर प्रधिदेय ; भर 


(ग) ऐते ऋण-प्रभार, जिनको देवता भारत-शासन पर है, जिनमें 
ब्याज, प्रतिस्थापन प्रणीवि प्रभार तथा निष्कयण प्रभार, 
श्रोर उद्धार लेने तथा ऋण-सेवा तथा ऋण नि८क्यण सम्बन्धी 
ग्रन्‍्य व्यय सम्मिलित होंगे ; 


(घ) (१) सर्रोच्ब स्थायालथ के न्यायाधीशों को, श्रववा उनके सम्बन्ध में, १० 
दिये जाने वाले वेतन, श्रधिरेष तथा उत्तर वेतन ; 


(२) संबान न्याथालय के न्याथाधोशों, को, प्रथवा उनके 
सम्बन्ध में, दिये जाने बाले उत्तर बेतन ; 
(३) जो उच्च न्याथालय, प्रथम श्रतुसुची के भाग १ तथा 
२ में उत्त सनव उल्लिजित रहे राज्यां में सम्ाविष्ट किसो क्षेत्र १५ 
के प्रत्दर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हूँ श्रथया इस संविधान 
के प्ररम्भ से सद्य:पृ्व॑ करत। था, उसके न्यायाधीशों को श्रथवा 
उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले उत्तर वेतन ; 


($) कितो स्थावाजय प्रवता बिंवावी धर्माधिकरएण के निएंय, प्रदेश 
(डिक्री) प्रथवा परिनि्ठय (प्रवाई) के संतोषण के लिये भ्रपेक्षित २० 
कोई राशियां ; 

(च) इस संविधान से भ्रथवा संसद्‌ से, विधि द्वारा, इस प्रकार प्रभृत्त 
घोषित किया गया कोई श्र्य व्यय, 


संसद में आग- ६३, (१) जितनों आगएानायें भारत-शसनों के ग्रागमों पर प्रभृत्त व्यय से 

एना-विषयक  'म्बद्ध हैं वे, संसद में मतदान के लिये ने रखो जावेंगो, किन्तु इस खंड की किसी २५ 

कार्यप्रणाली.. बीत का यह भ्रन्यय न किया जायगा कि वह, संसद के किसी श्रागार में इनमें से किसी 
आ्रागएाना के पर्यालोचन को रोकती हैं. 


(२) उक्त ग्राभएनाओं में से जितनी भ्रन्य व्यय से सम्बद्ध हैं, वे, लोकसभा के 
समक्ष अ्रतुदान मांग के रूप मे रखी ययेंगी भ्रोर लोकसभा को शक्ति होगी कि किसी 
मांग को स्वोकार श्रथवा ग्रस्वीकार करे भ्रथवा किसो मांग को, उत्षमें उल्लिखित ३० 
राशि को कप्त कर के, स्वीकार करे. 


(३) प्रधान के अभित्ताव के जिया किसो भो प्रतुवान की मांग न की जायेगी. 


प्राधिकृत व्यय ६४. (३१) प्रधान प्रपने हस्ताक्षर द्वारा-- 
की अनुसूची का (क) प्रन्तिम पूर्वगामी श्रनुच्छेद के प्रधोन लोकसभा द्वारा किये गये 
प्रामाणिकन. श्रनुद/नों का , 


३४ 

(ज) भारत के झागमों पर प्रभत्त व्यय की पूति के लिये भ्रपेक्षित विविध 
राक्षियों का, किन्तु जो संसद्‌ के समक्ष पूर्व रखे गये विवरण से 
बिलाई हुई राशि से किसी प्रेवस्‍्था में भ। प्रधिक नहीं, 


उल्लेख करने वाली प्रनुसुचो को प्रामाणिक करेगा. 


व्यय के अनु- 
प्रक विवरण. 


प्रतिशायी ग्रनु- 
दान. 


ग्राथिक विधे- 
यकों के लिये 
विशेष प्रावधान, 


कार्यप्रणाली के 
नियम, 


३१ 


( २) इस प्रकार प्रामाणिक की हुई श्रतुसुच्री लोकसभा के समक्ष रखी जायगी 
किन्तु संसद में पर्यालोचन अयवा सतदान के लिग्रे खुली न होगी. 


(३) श्रागामी निकटयर्ती दो झनुच्छेरों के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, 
भारत-आ्रागर्तों में से कोई थी व्यय सम्पक-प्रधिकृत ने माना जायेग। जब तक कि वह 


हैः 


इस प्रकार प्रापत।एफ को हुई श्रमुसूच्री में उल्लिखित नहीं है. भर 


६५. यविफितों आधिक वर में, हरत-प्रागमों से, उस वर्ष के लिये उप समय 
तक प्राधिकृत व्यव से ऊरर और व्यय भ्रायधबक हो जात! है, तो प्रधान उक्त व्यय की 
प्रागणित राशि को दिख.ने वाले अगुपूरक विवरण को संसद के दोनों आगररों के 
समक्ष रखवायेग।, और एवेगामी अनुच्छेद के प्रवधान उस विवरण तथा उस व्यय के 
सम्बन्ध में बसे ही प्रभावी होंगे, जेसे कि वे वाषिक श्राथिक विवरण तथा उसमें वशित १० 
व्यय के सम्बन्ध ४ प्रभावों हें 


६६. यदि किसी आश्िक वर्ष में भारत-ग्रागमों से किसी सेवा पर, जिस पर 
कि संसद्‌ का मत ्रावहयक है, उस सेवा के लिये और उस वर्ष के लिये प्रन॒दत्त राशि से 
ग्रधिक व्यय कर दिया गया हूँ तो जोक सभा के समक्ष, उस श्राधिकय के लिये मांग 
उपस्थित की जायेगो गौर इस संधियार के अनुरुव २ ६३ झौर-€ ४ के प्राशधान ऐसी सांग १५ 
के सम्बन्ध में बसे ही प्रभावों होंगे, ऊंपे फि वे भ्रतुदान की सांग के लिये प्रभावी हैं 


६७. (१) इस संवधान के ग्रतच्छेर ६० दे: खंड (१) के (क) से (च) तक 
पदों में उज्लिखित विषपों में से किसो के जिश्े प्रतथान करने वाला विधेशक प्रथवा 
संशोधन प्रधान के प्रभिस्तात के बिता पुरःस्वादति श्रथदा प्रस्तावित न किया जायगा 
प्रौर ऐसे प्रवधात करने व।लः विधेप्रक राज्प-परिषद में पुर:स्थापित न किया जायगा : २० 


पर किसी कर के घटाने ग्रयवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले 
किसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के अ्रधीन किसी ग्रभिस्ताव की श्रपेक्षा 
न होगी. 


(२) कोई विधेयक ग्रयत्रा संशोधन उप्त विषयों में से किसी के लिये प्र।वधान 
फरने वाला, केवल इसी कारण से न समभा जायेगा कि वह श्रथंदंड या श्रन्य श्राथिक २ भर 
शास्ति के आरोपण का श्रथवा श्रनज्ञाश्रों (लाईसेंस) के लिये शुल्क को, 
या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, अ्भियाचन। का या देने का प्रावध।न करता है, 
ग्रथवा इत कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकरी श्रयवा निकय द्वारा स्थानीय 
प्रयोजनाय किसी कर के श्र;रोगणा, उत्सःदन, परिहरण, परिवर्तन या प्रानियमन का 
प्रावधान करता हे. बह 


(३) जिस विधेषक के अ्रधिनियम बनाये जाने, भ्रौर प्रवर्तेन में लाये जाने पर, 
भारत-पझ्रागमों से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संसद के किसी श्रागार हारा पारित न 
किया जायेगा जब तक कि उस विधेयक पर विचार करने के लिये उस भ्रागार को प्रधान 
ने अ्भिस्तवन न किया हो. 


सामान्य कार्पप्रणाली ३५४ 


६८. (१) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक 
झ्रागार भ्रपनी कार्यप्रणाली के तथा भ्पने कार्य-संजालन के श्रानियमन के लिये नियम 
बना सकेगा, 


संसद में प्रयो- 
क्तथ्य भाषा. 


संगद 7 परययो- 
लोचन पर 
आयंत्रए, 


संसद की कार्ये: 
वाहियों की 
पयायालय 
परिप च्छा न 
करेंगे, 


संसद के 
विश्रान्तिकाल 
पें अध्यादेश के 
प्रवर्तन की 


प्रधान की शक्ति, 


रे२ 


(२) जब तक इस श्रनच्छेद के खंड (१) के श्रधोन नियम नहीं बनाये 
जाते तत तक इस संवितान के प्रारम्भ के सद्यः पुत्र भारत भ्रधिराज्य के विधान-मंडल 
के सम्बन्ध में, जो कार्यत्र गाली के नियम तथा स्थायी ग्दिश प्र4 त थे, वे ऐसे संपरिवर्तनों 
तथा उपयोजनाओं के साथ जिन्‍्हें राज्य-परियद्‌ का सभापति ब्रथवा लोक सभा का 
भ्रध्यक्ष, जेपी भी स्थिति हो क रे, संतद के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे. क्‍ ्‌ 

(३) राज्य-परिषद्‌ के रभापति तथा लोकपभा के प्रध्यक्ष से विभर्श करने 
के पश्चात, प्रधान, दोनों श्राय. रो की संयुक्त बैठक सः्दन्धी तथा, उनमें परस्पर संचार 
सम्बन्बी कार्वेतउजाली के नियम जग सकेगा. 

(४) दोलों पश्र.गरों की संपरुक्त 4ठफ में लोकतभा का भ्रध्यक्ष श्रयवा उसकी 
प्रनुपस्यिति में ऐसा व्यक्ति अध्यासी होगा, जिसक। इस श्रत॒च्छेद के खंड (३) के १० 
अबोव बताई गई के गाजी के विययों के श्रव यार निशयय हो. 


६६, (१) संत्द में कार्य, हिन्दी ग्रथव्रा अंग्रेनी में किया जायगा : 


पर राम्फ्यरिपद्‌ का संनातति, अथवा लोफ़प्रभा के! श्रथ्यक्ष, जैसी भी 
स्थिति हो, कियो सदस्य को, जो दूत में से कितो लावा में ग्रयनी प्रभिव्यक्ति पर्याप्त 
रूप से नहीं कर तकता, आती मालभाव में आगर को सम्जोधन करने की श्राज्ञा दे १५ 
सकेगा, 


(२) राज्य-यरित्द का सभापति ग्रयवा लोकपभा का अध्यक्ष, जब कभी वह 
उचित सउभे, छिपी सदत्य दर त फित्ी अर्य भाषा में दियेहर भाजण के! हिर्द में श्रथवा 
श्रंप्रेग़ी में संज्ेप राज्य-य रबर प्रथव्रा लोकपभा में, जसो कि रियति हो, प्राप्य कराने 
का प्रबन्ध करेगा ओर ऐता संझेत उत आ्रागार की कार्यव्राहियों के उल्लेख-पत्र में २० 
समाविष्ट हिवा जायेगा गिसमें कि बह साबश दिया! गया था. 


१००. (१) इसके परश्वात्‌ प्रावहित रीछि से स्वस्याधीण के निष्कासन के 
लिये प्रवात के समक्ष प्रायतात्मक अभिनेख के उपस्यायन के प्रस्ताव के ग्रतिरिक्‍्त 
सर्वोच्च न्यापालय ग्रथवा किसी उच्च स्थाधालय के किसी न्यायाबीद के कर्तव्यरालन से 
सम्बद्ध सावरण के विवय में संप्तद्‌ में कोई पर्या नोचन ने होगा. २५ 

(२) इस ग्रनचचेद में /उउब स्यापालय के सिदेश में, प्रयपत श्र रसूची के भाग ३ 
में उतर समय उल्लिखित रहे राज्य के क्ित्तों भी ऐसे न्‍्यायालर के निर्देश का समावेश 
होगा, जो इस भाग के प्रव्याय ४ में दिये हुए किसो प्रयोजन के लिये उच्च न्यायालप है. 


१०१. (१) कायंयणाली में, किसी कथित झनियमित। के भब्राधार पर 
संसद्‌ की कितो कार्पऱ्ी को सास्यत। पर कोई आपत्ति न उठाई जायेगी. ३० 
(२) संत्द्‌ का कोई झअविकः:रों श्रयवा श्रम सदस्य, जिसमें इस संविधान 
द्वारा प्रयवा इसके अत्रीन, संसद्‌ में कार्यश्रणाली को श्रथवा कार्य-संचालन को श्रा- 
निधन करने की, श्रयव व्यवस्था रसने की शक्ष्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के प्रयोग 
के विषय में किसो न्यायालय के क्षेत्र।धिकार के भ्रधोन ने होगा. 


पप्राथ ३.--प्रधान की विधायिनों शक्तियां ३५ 


१०२. (१) उससमव को छोड़ कर जब कि संस्व्‌ के दोनों प्रागार 
सत्रस्य है, यदि किसो समय प्रधान को यह निश्चय हो जाये कि तुरुत कार्यवाही करने 
के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां विधमान हैं तो वह ऐसे प्रध्यादेश 
प्रवर्तन कर सकेग। जो उसे परिस्थितियों के कारण प्रावहयक दौलें, 


(२) इस भ्रतृच्छेद के श्रधीन प्रवर्तित भ्रध्यादेश का वही बल प्लौर प्रभाव होगा ४० 


सर्वोच्च न्याया- 
लय की स्थापना 
तथा मंघटन, 


३३ 


जो प्रधान द्वारा स्वीकृत संसद्‌ के श्रधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा 
श्रध्यादेश -- 
(क) संसद के दोनों श्रागारों के समक्ष रखा जायेगा, प्रौर संसद्‌ के पुनः 
श्रधिविष्ट होने से छः सप्ताह के श्रवसान पर, भ्रथवा, यदि उस 
कालावधि के भ्रवसान से पूर्व उसकी प्रतिनिन्‍्दा का संकल्प दोनों ५ 
शगारों से पारित हो जाता है, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारण 
होने प्र, प्रवत्त न रहेगा, श्रौर 
(ख) प्रधान द्वारा किसो समय भी प्रत्याहृत किया जा सकता हे. 


व्यास्य।.--जब संसद के श्रागार भिन्न भिन्न तिथियों में पुनः एकत्रित होने 
के लिये बुलाये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनार्थ छः सप्ताह की भ्रवधि की गएना १० 
उन तिथियों म॑ से पिछली तिथि से की जायेगी. 
... (३) यदि श्रोर जिस मात्रा तक इस प्नुच्छेद के श्रधीन बनाया हुआ श्रध्यादेश 
फोई ऐसा प्रावधान करता हे जिसे इस संविधान के श्रधोन संसद को बनाने की शक्ति 
न हो तो वह शून्य होगा. 


ग्रव्याय <.---संघ का न्याय-मंडल १५ 


१०३. (१) भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के प्रधान 
न्यायाधीश तथा सात से अन्यून उतने न्यायाधीशों का बनेगा, जितनों का 
संसद विधि हारा विनिधान करे. 

(२) सर्वोच्च न्यायालय के तथा राज्यों में के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों 
में से ऐसों के साथ जेसे कि तदर्य आवश्यक हों, परामर्श करके प्रधान श्रपने हस्ताक्षर २० 
श्रोर मद्रांकित अ्रधिपत्र द्वारा, सर्वोच्च न्यापालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त 
करेगा ओर बह ६५ वर्ष को श्रवस्था प्राप्त होने तक पद धारण करेगा : 

पर मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी श्रन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय 
में, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सर्वदा परामर्श किया जायेगा : 

पर यह ओर भो कि-- २५ 

(क) कोई न्यायाधीदा प्रधान को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा 
अपने पद को त्याग सकेगा ; 

(ख) संत (४) में प्रावहित रीति से कोई न्यायाधीश श्रयने पद से निष्का- 
सित किया जा सकेगा. 

(३) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति ३० 
तब तक योग्य न होगा जब्च तक कि वह भारत का जानपद नहीं है और-- 

(क) किसी उच्च न्यायालय का श्रथवा ऐसे दो था श्रधिक न्यायालयों 
का लगातार कमर से कम पांच व तक न्यायाधीश नहीं रह 
चुका है ; भ्रथवा 

(ख) किसी उच्च न्यायालय का श्रथवा ऐसे दो या श्रधिक न्यायालयों का २६ 
लगातार कम से कम दस वर्ष तक भ्रधिवक्‍ता नहीं रह चुका है. 


व्यास्या २.--इस खंड में उच्च न्यायालय से श्रभिप्रेत हे वह उच्च न्यायालय 
जिसका क्षेत्राधिकार भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में हे श्रथवा इस संविधान के 


प्रारम्भ से पूर्व था. 
। 


न्यायाधीशों के 
बतन आदि. 


स्थानापन्न 
पख्य न्यायाधीद 
की सेवायु।क्ति. 


एतंदर्थ (एड हॉक) 
स्यायाधिशों की 
नियुक्ति, 
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व्याख्या २.---हस खंड के प्रयोजनार्थ भ्रधिवक्‍ता है. की कालावधि की गएना 
में वह कालावधि भी समाविष्ट होगो जिसमें कि किसी व्यक्ति ने भ्रधिवक्‍ता होने के 
परचात्‌ न्‍्याय-पद धारण किया हो. 


(४) सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधोश ग्रयने पद से निष्कासित न किया 
जायेगा, जब तक कि सिद्ध द्राचार ग्रथवा श्रमाप्तथ्य के कारण निष्कासन के लिये, ५ 
संसद के दोनों ग्रागारों द।रा, उपस्थित तथा मत देने वालों में से दो-तिहाई से भ्रन्यून 
सदस्यों से समधित अभिलेख प्रधान के समक्ष एक ही सत्र में उपस्थित किये जाने 
के पठचात, प्रान ने ग्रादेश न दिया हो 


(५) प्रन्तिमपर्वगामी खंड के श्रथीन किसो अभिलेख के उपस्थापन को, तथा, 
न्यायाधीश के दराचार ग्रयवा प्रसामथ्य के अनसंशान तथा प्रिद्धि को, काय-प्रगाली १० 
का संसद विधि द्वारा आनियमत कर सकेगी 


(६) सर्वोच्च स्थायालय के न्यायाधीश पद पर निधुकत प्रत्येक व्यक्ति, अपने 
पद प्रवेश के प॒वे प्रधान अ्रथवा उसके द्वारा तद्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय 
प्रनसूची में एतड्थ दिये हुए प्रपत्र के प्रतुसार घोषणा करेगा श्रौर उस पर हस्ताक्षर 
करेगा. १४ 


(७) कोई व्यक्ति, जो सर्वोच्च स्थायालप्र के न्यायाधोश का पद धाराग 
कर चुका हैं, भारत के राज्यक्षेत्र में किसे। न्यायालय में प्रयवा फिसो प्राधिकारी के 
समक्ष अभियकता का कार्य ने करेगा. 


१०४. सर्वोच्च न्यायालव के न्यायाधीश ऐसे वेतनों ग्रौर ग्रधिदेयों के, 
तथा अ्रवकाश श्रोर उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे श्रधिक्वारों के अधिकारी होंगे जेसे कि २७ 
समय समय पर संसद द्वार। बनाई विधि से, भ्रथवा विधि के ग्रधोन नियत किये गये 
हों, श्रौर जब तक वे एस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे बतनों भ्रोर 
ग्रधिदेयों के तथा भ्रवकाश श्रोर उत्तर वेतन सम्बन्धी ऐसे ग्र/धकारों के ग्रधिकारी होंगे 
जसे कि द्वितीय भ्रनसुच्री में उल्लिखित हू : 


पर न तो न्यायाबीद के वेतन में श्रोर न उसके झ्रवकाश गझ्रयवा। उतर वेतन सम्बन्धी २४ 
ग्रधिकारों में उसकी निधुक्ति के पश्चात्‌, कोई ऐसा परिवर्तन किया जायेगा जिससे 
उसको ग्रलाभ हो. 


१०५. जब भारत के मर्प न्यायाधोश का पद रिक्त हो था जब मरुय 
न्यायात्रीश, अ्नपस्थिति अ्रयत्र श्रत्य कारण से श्रयते पद के कर्तव्यों का पालन करने 
में ग्रसमर्य हो तब न्यायालव के ग्रन्थ स्यायाधोशों में से कोई एक, जिसे प्रधान तदर्थ ३० 
निधक्त करे, उत्त पद के कतंव्यों का पालन करेगा 


१०६. (१) यदि किसो समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को करने प्रथवा 
चाल रखने के लिये न्यायाधीशों का गणपुरक प्राप्य न हो, तो सम्बद्ध उच्च न्यायालय 
के मण्य न्यायाधीश से परामझ कर के, भारत का मख्य न्याथाधोश, उच्च न्यायालय 
के ब्रपने मनोनेय न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय की बेठकों में, एतदर्थ न्यायाधीश ३४ 
के रूप में, जितनी भी कालावधि के लिये प्रावश्यक हो, उपस्थिति की, लेख द्वारा 
प्रार्थना कर सकेगा 


(२) इस प्रकार मनोनीत न्यायाधीश का कतंव्य होगा, कि श्रपने 
पद के प्रन्य कंव्यों की ध्रपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में, उस समय तथा उस 


सेवानिवृत्त 
न्यायावीशों की 
स्व च्चि न्याथा- 
लय की बंठकों 
में उपस्थिति. 


स्वच्चि न्‍्यायालय 
का स्थान, 


सर्वोच्च न्याया- 
लय का 
प्रारम्भिक 
ग्रथ्रिकार क्षत्र. 
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कालावधि के जिये जिसके लिये उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो, श्रौर जब 
वहू इस प्रकार उपस्थित हो तब उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीद के, समस्त 
क्षेत्राधिकार, शक्तियां श्रोर विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा वह उक्त न्यायाधोश के 
करतंव्यों का पालन करेगा. 


१०७. इस पअ्ध्याय में किसी बात के होते हपे भो, भारत का मुझ्य न्याया- ५ 
धोश किसी सभय भो, इस अनुच्छेद के प्राववानों के श्रधोन रहते हुगे किसी व्यक्ति 
से, जो स्च्चि स्थायालव के अथवा संवात स्वापालथ के न्यायाधीश का पद धारण 
कर चका हे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बंठने की तथा कार्य करने की 
प्राथंना कर सकेगा, श्रोर इस प्रकार प्राथित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बेठने और 
कार्य करने के काल में, उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, शक्तियां १० 
श्रौर विशेषाधिकार होंगे, किन्तु वह प्रन्यया उस न्यायालथ का न्यायाधीश न समभा 
जायेगा : 


पर, जब तक पुर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधोश के रूप में बेठने 
तथा कार्य करते की सहमति न दे तब तक इस श्रनच्छेड को कोई बात उसे ऐस। करने 
की श्रवेक्षा करने बाली न समभी जायेगी. १५ 


१०८, सर्वोच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा और देहली में तथा ऐसे 
प्रन्य स्थान श्रथवा स्थानों में, यदि कोई हीं, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश समय समय पर 
प्रधान के श्रनमोदन से नियुक्त करे, ढ्टेगा. 


१०९, इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुपे-- 
(क) भारत-शासन और एक ग्रथवा अनेक राज्यों के मध्य ; श्रथवा. २७ 


(सं) एक और भारत-शासन श्रोर कोई राज्य ग्रथवा राज्यों तथा दूसरी 
ग्रोर एक अ्रथवा अनेक भ्रन्य राज्यों के मध्य ; ग्रथवा 


(ग) दो या श्रधिक राज्यों के मध्य, 


विवाद में, जहां तक उस विद्ाद में ऐसा कोई प्रइन श्रन्तधृत हैँ (चाहे तो 
विधि का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी देध भ्रधिकार का भ्रस्तित्व भ्रथवा विस्तार २५ 
निर्भर है, वहां तक, श्रस्य न्यायालयों का श्रपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय 
का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा : 


पर उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्न दिवादों पर न होगा-- 


(१) वह विवाद जिस में प्रथम प्रतुसूची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित रहा राज्य एक पक्ष में हे, यदि वहू विवाद इस ३० 
संविधान की प्रारम्भ तिथि से पू्र की हुई, श्र उस तिथि के 
परचात प्रवुत्त रही हुई प्रथवा प्रवृत्त रखो हुई किसी संधि, संविदा, 
श्रभियुक्ति, सनद श्रथवा श्रन्य तत्सदृश बिलेख के 


चने 


किसी प्रावधान से उत्पन्न हुआ है ; 


(२) वह विवाद, जिसमें कोई राज्य य पक्ष में है यदि वह विवाद ३५ 
किसी ऐसी संधि, संविदा, अभियुक्ति, सनद ग्रथवा भ्रन्य तत्सदश 
बिलेख के, प्रावधान से उत्पन्न हुआ हैँ जो यह प्रावधान 
करता है कि उत्त क्षेत्राधिकार का विस्तार ऐसे विवाद पर 
न होगा. 


विशेष ग्रवस्थाग्रों 
में राज्यों के 

उच्च न्यायालयों 
से पुनविचार 
प्राथंना पर 
सर्वोच्च न्यायालय 
का पुनविचार 
क्षेत्राधिकार. 


प्रथम भ्रनसूची 
के भाग 3 में 
उस समय 
उल्लिखित रहे 
राज्यों के 
भ्रतिरिक्त 
भारत के राज्य- 
क्षेत्र में उच्च 
न्यायालयों से 
ग्रन्य मामले 
की पुनविचार 
प्रार्थना में 
सर्वोच्च न्यायालय 
का पुनविचार- 
क्षेत्राधिकार, 
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११०. (१) थदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि किसी मामल 
में इस संविधान के निवर्चन का कोई सारवर्‌-विधि-प्रदन श्रन्तधुत है तो राज्य के उच्च 
न्यायालय के, चाहे तो व्यवहार विषयक, चाहे दांडिक, चाहे भ्रन्य कार्यवाही में दिये 
निएंय, प्रादेश भ्रथवा प्रन्तिम प्रादेश की पुर्नावचार प्रार्थना (श्रपील) सर्वोच्च न्यायालय 
को हो सकेगी. ४ 


(२) जहां कि उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाएपत्र देना श्रस्वीकार कर दिया 
हो तो सर्वोच्च न्यायालय, यदि उसे संतोष हो जाय कि उस मामले में इस 
संविधान के निरबंचन का कोई सारवद-विधि-प्रहन प्रन्तर्थत हे तो, ऐसे नि्षोय; प्रादेश 
ध्रथवा भ्रन्तिम झ्रादेश की पुनविचार प्रार्थना के लिये विशेष भ्रनुमति दे सकेगा. 


(३) जहां ऐसा प्रमाएपत्र श्रथवा ऐसी श्रनूमति दे दी गई हो वहां मामले १७ 
में कोई पक्षवान केवल इसी ग्राधार पर नहीं कि कोई पूर्वोक्त प्रइन, ग्रशुद्ध निर्णात 
हुआ है, किन्तु किसी प्रन्य भ्रधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय को पुनविचार प्रार्थना 
कर सकेगा. 


व्यास्था .--इस श्रनुच्छेद के प्रयोजनाथ,  भ्रन्तिम श्रादेश” पद में ऐसे बाद- 
हेतु का निएायक ग्रादेश भी समाविष्ट हे, जो यदि पुनविचारप्रार्थी के पक्ष में निर्णात १४ 
हो तो उस मामले का श्रन्तिम नि्णेय करने के लिये पर्याप्त होगा. 


१११, (१) प्रथम श्रनुसूुची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के ग्रतिरिक्त भारत के राज्यक्षेत्र में उच्च न्यायालय की व्यवहार विषयक 
कार्यवाही में दिये गये निर्णाय, प्रादेश, श्रथवा भ्रन्तिम श्रादेश की पुनविचार प्रार्थना 
सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे-- २० 


(क) कि विवादग्रस्त विषय की राशि पअ्रथवा मूल्य प्रथम बार के 
स्यायालय में बीस हजार रुपये से कम न था भ्रोर पुनविचार- 
प्राथंना-गत विवद में भी उस से कम नहीं है; या 


. (ख) कि निय, प्रादेश प्रथवा श्रन्तिम भ्रादेश इतनी राशि श्रयवा मूल्य 
को सम्पत्ति से सम्बद् किसी प्रध्यर्थना श्रथवा प्रइन को प्रत्यक्ष २५ 
ग्रथवा परोक्षरुप में भ्रन्तर्धारणा करता है; या 


(ग) कि भ्रभियोग सर्वोच्च न्यायालय में पुनविचार प्रार्थना के समुपयुक्त 
है, 


श्रौर जहां कि पुनविचार प्राथित निएँय, प्रादेश प्रथवा प्रन्तिम भ्रादेश विनान्तर 
नीचे के न्यायालय के निएय को ग्रभिपोषण करता है तो खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले ३० 
से भिन्न मामले में पुनविचार प्रार्थना तब हो सकेगी जब उच्च- 
न्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि पुनविचार प्रार्थना में कोई सारवदू विधि प्रइन 
प्रन्तधंत हैं. 


(२) इस संविधान के श्रनुच्छेद ११० में क्षिसी बात के होते हुये भी, इस 
झनुच्छेद के खंड (१) के भ्रधीन सर्वोच्च न्यायालय से पुनविचार प्रार्थना करने वाला ३४ 
कोई प्रक्षवान ऐसी पुनविचार प्रार्थना में एक कारण! यह भी बता सकेगा कि इस में 
अं के हा का सारवर विधि-प्रइन ध्रन्तर्थृत है जिसका प्रशुद्ध निएंय 
या गया हू. 


कृछ अन्य मामलों 


की. 


में पूनविचा र 
प्राथना के लिये 


सर्वोच्च न्यायालय 


की विनपर 
अनुमति. 


प्रथग अनुसूची 
के भाग ३ में 
उस समय 
उल्लिखित रहे 
राज्यों के 
उच्च न्याया- 
लयों द्वारा 
कुछ ञभियागों 
में सर्वोच्च 
न्यायालय को 


व्यवस्था प्रार्थना. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय के क्षेत्रा- 
घिकार की 
बृद्धि. 


कुछ लेखों के 
निकालने 


का सर्वोच्च न्याया- 


लप को शक्ति- 
प्रदान. 


३७ 


११२. प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के प्रतिरिक्त, भारत के राज्यक्षेत्र में, इस संविधान के श्रनुच्छेद ११० 
प्रथवा श्रनुच्छेद १११ के प्रावधान जिन मामलों में लागू नहीं हे उन मामलों 
में सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेक से किसी न्यायालय श्रथवा धर्माधि- 
करए द्वारा किसी वाद श्रथवा विषग्र में दिये हुये किसो निएंय, प्रादेश श्रथवा ५ 
श्रन्तिम आदेश को पुनविचार प्रार्थना के लिये विशेष अ्रनमति झनुदान कर सकेगा. 


११३. (१) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य के उच्च न्यायालय में यदि किसी व्यवहार, दंड श्रथवा श्रन्य कार्यवाही 
के बर्तन में संसद्‌ की, भ्रथवा ऐसे राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य के विधान-मंडल की, 
किसी विधि की प्रयोज्यता भ्रथवा निर्बंचन सम्बन्धी कोई प्रदन, जो ऐसो कार्यवाही में १० 
किसी वाए-हेतु के निश्चयन के लिये महत्वयूर्णा हो, उत्पन्न होता है, तो उच्च न्यायालय, 
स्वेच्छा से ग्रववा प्षों में से किसी की प्रार्थना पर, ऐसे प्रइव दा विशेष निर्देश करते 
हुए तथा उप्त पर श्री मति देते हुए उस मामले का विवरण 
बना सकेगा प्रोर ऐसे प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय के पास, उसकी मति के लिये, 
भेज सकेगा. १ 


(२) जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय खंड (१) के प्रधीन सामले का 
विवरण बनाता श्रस्थीकार करें तो सर्वोच्च न्यायालय मामले का इस 
प्रकार विवरण बनाये जाने की श्रपेक्षा कर सकेगा. 


(३) जब इस श्न॒च्छेद के खंड (१) के भ्रथवा (२) के ग्रधीन किसी मामले 
का ऐसा विवरण बना दिया जात हे तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय की मति प्राप्त २० 
न हो जाये तब तक उच्च न्यायालय सब कार्यवाही रोक देगा. 


(४) पक्षों को सुने जाने का श्रवसर देने के पश्चात्‌ सर्वोच्च न्यायालय इस 
प्रकार भेजे हुए प्रश्न का निएोय करेगा, झोर श्रपनी मति की एक प्रतिलिपि उस उच्च 
न्यायालय को भिजवायेगा श्रौर उसकी प्राप्ति पर बहु उच्च न्यायालय सर्वोच्च 
न्यायालय के सत्यनुकूल उस मामले को निपटाने लगेगा. २५ 


(५) सर्वोच्च स्यायालय किसी भी प्रक्रम पर इस श्रनच्छेद के भ्रधीन विवरण 
बनाये हुए मामले को इस लिये लौटा सकेगा कि उसमें श्रौर दूसरे 
तथ्यों का विवरण दिया जाये. 


११४. (१) संध-सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 
को ऐसे ओर क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें संसद, विधि द्वारा, ३७ 
प्रदान करे. 


(२) यदि संसद, सर्वोच्च न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार श्रौर शक्तियों 
के प्रयोग का विधि द्वारा प्रावधान करे तो, किसी विषय के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय 
के ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां होंगी जिन्हें भारत-शासन श्रौर कोई राज्य 
विशेष संविदा द्वारा प्रदान करे. ३५ 


११५. इस संविधान के भ्रनुच्छेद २५ के खंड (२),(जो मौलिक प्रधिकररों 
के प्रवर्तन कराने से सम्बद्ध है,)में वणित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये 
बन्दयुपस्थापन, परमादेद, प्रतिषेध, भ्रधिकारपृच्छा तथा उत्प्रेषश लेखों के, श्रथवा 
इनमें से किसी प्रकार के निदेशों भ्रथवा प्रादेशों को निकालने की शक्तित संसद्‌ 
विधि द्वारा सर्वोच्च स्यायालय को प्रदात कर सकेगी, ४० 


सर्वोच्च न्‍्यागालय 
की सह यक 
शवितिया, 


संवब्चि स्थाया- 
लय द्वारा घोवित 
विधि सत्र स्याया- 
लगों को बन्धन- 
कारी होंगी. 


सवजन न्याया- 
लय के प्रादेथों 
ग्र/र ग्रादेशों 
का प्रततन 

तथा प्रलेखों 

को प्रकट 
कराने आदि के 
ग्रादेश, 


सर्वाच्च न्यायालय 
से परामर्श बरतने 
की प्रधान 

की शवित, 


ग्सनिक 

तथा न्यायिक 
प्राधिकारी 

सब च्चि न्याया- 
लय के साहाय्य 
में काय करेंगे. 


न्यायालय के 
निय्रम ग्रादि. 


३८ 


११६. इस संविधान के प्रावधानों सें से किसो से भ्रनसंगत ऐसी भ्रनुप्रक 
शक्तियों का संसद, विधि द्वारा, सर्वोच्च स्याथालय को प्रदान करने के लिये 
प्रावधान कर सकेगो जैप्तो कि उत स्थवायालव को, इस संविधान से भ्रथवा उस के 
झ्रथीन प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाते के जिये 
ग्रावश्यक अथवा बांछुनोंत प्रतोत हो. 


११७. सर्वोच्च न्यायालब द्वारा गोषित विधि, भारत-राज्य क्षेत्र के भीतर 
सब न्यायालयों को बन्धनकारों होगी. 


११८. (१) पअजने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा 
प्रादेश, श्रथूव। ऐसा ग्देश दे सकेगा जेस। कि इसके समक्ष लम्बसान किसी वाद अथवा 
विबदर में पूर्ण न्याय करने के लिये प्रावश्यक्न हो, और इस प्रकार दिया हुआ प्रादेश १० 
ग्रथवा ग्रादेश भारत के समस्त राज्यक्षेत्र मे ऐसो रीति से प्रतर्तंतीय होगा जेसी कि 
संभद किसो विधि द्वारा अ्रथवा ग्रधोन, विनिधान करे 


(२) संसद द्वारा एतद्विषयक बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के भ्रथीन 
रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र लं, किसी व्यक्ति को 
उपस्थित कराने के, किन्‍्हीं प्रजेखों को प्रक८ श्रथवा प्रस्तुत कराने के, या अपने किसी १५ 
ग्रगमान के अश्रनसंथान कराने अथव्रा दंड दिलाने के. प्रयोजनार्थ कोई श्रादेश देह की 
समस्त और प्र८्येक शक्ति होगी. 


११६. (१) यदि किसी समय प्रधान को दीखे कि विधि श्रथवा तथ्य का 
कोई ऐस! प्रश्न उत्पन्न हम हैं अथव। उत्पन्त होने को सम्भावन। है जो इस प्रकार का 
और ऐसे स(वेजनिक महत्व का हैं कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय को मति लेना उचित २० 
होगा, तो वह उस प्रइन को उस न्यायालय के पास विचारा4 भेज सकेगा श्र वह 
न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌, जसों कि वह उचित समभे, प्रधान को उस पर 
ग्रपनी मति का प्रतिवेदन कर सकेगा 


(२) प्रधान, इस संविधान के श्रनच्छेद १०६ के परादिक के खंड 
(१) में किपो बात के होते हुए भो, उक्त खंड में वणत प्रकार के विवाद को सर्वोच्च २५ 
न्यायालथ्र के पास निएंथ के लिये भेज सकेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय, पक्षों 
को सुने जाने का भ्रवसर देने के पश्चात्‌ उमका निएंय करेगा श्रोर इस का प्रतिवेदन 
प्रधान को करेगा. 


१२०. भारत राज्यक्षेत्र के ग्रसनिक श्लौर न्यायिक, सब प्राधिक,री, 
सर्वोच्च न्यायालय के साहाय्य में कार्य करेंगे. ३० 


१२१. (१) संसद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के प्रावधानों के भ्रधीन रहते 
हुए, सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर, प्रधान के श्रनमोदन से उस न्यायालय के अ्राचार 
आर काय-प्रणालो के सामान्यतः श्रानियमत के लिये, नियम बना सकेगा और इन 
नियमों में निम्न नियमों का भो समावेश होगा--- 


(क) उस स्यायालय में बृत्ति करने वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध नियस, ३४५ 


सर्वोच्च न्यायालय 
वे अधिकारियों, 


तथा सेवकों 

के वेतन, 
'अधभिदेय और 
उत्तरवेतन और 
सर्वोच्च न्याया- 
लय के व्यय. 


प्रथम अनुसूची 
के भाग ३ में 
उल्लिखित 
राज्यों के उच्च 
न्यायालयों के 
प्रति निर्देशों 
का ग्रन्वय. 


३९ 


(ज्र) पुनरविचारप्रार्थ नाश्रों को सुनने की तथा ग्रन्य विषयों की, कार्य प्रणाली 
से सम्बद्ध नियम. श्रन्य विषयोंभें वह समय भी सम्मिलित 
हैं जिस में पुनविचार प्रार्थताएं न्यायालय में प्रवेश को जाये 
श्रौर जो उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अ्भि- 
वक्‍ताग्रों को ततसम्बन्धी भ्रपने निवेदन करने के लिये दिय। जाये, ५ 


(ग) उस न्यायालय में #िन्‍्हीं कार्यवाहियों के ग्रदवा उनके श्रानषंगिक- 
रिव्ययों सम्बस्धी तथा उतने के कार्यवाह के स्वर 
से प्रभूत शुल्क सम्बन्धी नियम, 


प्रतिभू (ब्रेल) के स्वोकरण सम्बन्धी नियम, 
(ढ) कारयवाहियों के स्थगन सम्बन्धो निधय, 
(च) किसो पुनाविचार प्रार्थना के, जो न्‍्य/यालव की तुझट ग्रथवा, प्रबाधो 


जी 


या विलम्ब करने के प्रयो जन से की हुई प्रतीत होती है, संक्षेयत 
निईचयन को प्रावहित दारने वाले नियम 


हल 


१० 


(२) इस संविधान के निर्वेचन विषध्क सारबर्‌ विधि प्रश्न अन्तरी किसी 
सामने का निएॉय करने के लिये, अथवा इस संविधान के ग्रनच्छेद १९६ के अधीन १५ 
भेजे हुए प्रइन के सुनने के लिप, बठने वाले न्याय!धी शे की झलपिएट संख्या पांच होगो 


पर, उक्त प्रयोजनों के लिप प्रत्येक स्यायादीदा व ने के लिये स्वतस्त् होगा जब 
तक कि वह रुप्णावस्था, वेयक्तिक हित, अ्रथवा भ्रन्य एरपप्ति कारण से ऐसा करने के 
श्रयोग्य न हो 

(३) सर्वोच्च न्यायालय के निर्शेय तथा इस संविधान के अनरछेद ११६ के २० 
प्रयोन किसो प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ कोई मति स्थायालय के खले अधिवेशन से हो 
दी जायेगी. 

(४) मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाप्रोज्ञों की बहुसंख्या की 
सम्मति के बिना सर्वोच्च स्थायालय द्वार। न कोई ऐसा! प्रतिवेदन किया जायेगा 
और म कोई निर्णय दिया जायेग।, किन्तु इस खंड की कोई दात ।कसो स्थायाधोद को, २५ 
जो सभ्मत नहीं होता, श्रपनी भिश्न मति अवबा निर्णय देने में श्रवरोध करने वाली 
न समभी जायेगी. 


१२२. (१) सर्वोच्च न्य(वालय के अधिकारियों तथा सेवकों को, अथवा 
उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतन, श्रधिदेध तथा उत्तर बेतनों को भारत का 
मुख्य वन्यायाधोश प्रधान से परामर्श करके नियत रेगा. ३० 


(२) सर्वोच्च स्ययालप के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के भ्रधिः 
कारियों तथा सेवकों, को, अथवा उनके सब्बन्ध में, दिये जाने दाले समस्त वेतन, 
अधिदेय, तथा उत्तर वेतन भो सम्मिलित हैं, भारत-ग्रागमों पर प्रभत होंगे, शोर उस 
न्यायालय द्वारा लिये गये शल्क तथा ग्रन्य मद्रायें भारत ग्रागमों की भाग होंगी 


१२३. (१) प्रथम पभ्रतृसुची के भाग ३ में उस सतव उह्लिखित रहे किसी ३५ 
राज्य के भ्रन्तग्गंत, श्रथवा वहां क्षेत्राधिषकिर रखने बाल, उच्च न्यायालय 
के प्रति इस श्रध्याय के भ्रनुच्छेद १०३ और १०६ के निर्देश, उस न्यायालय के प्रति 
समभे जायेंगे जिसे प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय श्रोर उस राज्य के नरेश से परामर्श 
करने के पदचात ऐसा संत्गेष होने पर कि वह न्यायथालप, प्रथम अ्नसूची के भाग १ में उस 
समय उल्लिखित रहे राज्यों के उच्च न्यायालपों में से किसी के साथ तुलना के योग्व ४० 
है, उन प्रनुच्छेरों के प्रयोजनाथं, उच्च न्यायालय घोषित करे. 


भारत का 
महंकिक्षक, 


महांकेक्षक के 
कतेव्य श्रौर 
शक्तियां. 


लेखे के विषय 
में निदेश देने 

की महांकरेक्षक 
को शक्ति. 


प्रंकेक्षण- 
प्रतिवेदन, 


० 


(२) प्रथम प्रनुसुची के भाग ३ में टस उमय उल्लिखित रहे किसी राज्य॑ 
के उच्च न्यायालय के प्रति, इस श्रध्याय के भ्रनच्छेद ११० प्रौर ११३ में, जो निदंश 
किये गय हूँ वे, उस कार्यवाही के विषय में जिसके सम्बन्ध में पु्नविचार 
प्रार्थना भ्रथवा प्रेष्टि का प्रावधान उन श्रनच्छेदों में किया गया है, उस राज्य 


के श्रन्तिम क्षेत्राधिकार रखनेवाल न्यायालय के प्रति समभ जायेंगे प्‌ 


प्रध्याय ५. भारत का महांकेक्षक 


१२४. (१) भारत का एक महांकेक्षक होगा, जिसको प्रधान नियुक्त करेगा 
श्रोर बह अपने पद से केवल उसी रीति भौर उन्हीं कारणों से निष्कासित किया जायेगा 
जिस रोति श्रोर जिन कारणों से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निष्कासित किया 
जाता है १० 

(२) महकेक्षक के वेतन, श्रधिदेव श्रौर सेवा के ग्रन्थ प्रतिबन्ध ऐसे होंगे 
ज॑ से कि संसद विधि द्वारा निश्चय करे और जब तक संसद उनका निशचय न करे तब 
तक वे द्वितीय श्रनुस॒दवी के उल्लेखानुसार होंगे 

पर न तो महांकेक्षक के वेतन में और न उसके श्रवकादश, उत्तरवेतन श्रथवा 
सेवानिवर्तत वयस-सम्बन्धी श्रधिकारों में, उसको निथक्ति के पदचात्‌ कोई ऐसा १५ 
परिवर्तन किया जायेगा जिससे उसको अलाभ हो 

(३) अ्रथने पद-धारण के पर्यवसान के पहचात्‌ महांकेक्षक भारत-शासन के 
श्रधीन श्रथवा किसो राज्य के शासन के भ्रधीत श्रोर पद का पात्र ने होगा 

(४) महांकेक्षक के कर्मचारियों को, ग्रववा! उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले 
वेतन, भ्रधिदेय तथा उत्तरेतन को मह॑किक्षक प्रधान से परामश्श करके नियत करेगा. २० 


(५) महाकिश्षक तथा उसके कम्ृंचारियों को, श्रयवा उनके सम्बन्ध में दिय 
जाने वाले वेतन, श्रधिदेश ओर उत्तरवेतन भारत-आगमों पर प्रभत्त होंगे. 


१२५. महकिक्षक भारत-शासन के, श्रोर किसी राज्य के शासन के, लेखा- 
सम्बन्धी ऐसे कर्तेच्यों का पालन, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, करेगा जेसी कि संसत्कृत 
किसी विधि द्वारा, श्रथवा उसके ग्रधीन, विनिहित हूं श्रथवा होवें २५ 


व्यास्या--इस श्रनच्छेद में संसत्कृत विधि” पद में भारत के राज्यक्षेत्र 
में उस समय के लिये प्रवत्त प्रत्येक वतेमान विधि का समावेश हूं 


१२६. भारत-शासन का लेखा वेसे रूप में रखा जायेग। जेसे कि भारत का 
महांकेक्षक, प्रधान के भ्रनुमोदत से, विनिधान करे, श्रोर जिन रीतियों प्रथवा सिद्धान्तों 
के श्रतुसार किसो राज्य के शासन का कोई लेखा रखा जाना चाहिये उनके विषय में ३७ 
भारत क। महांकेक्षक, प्रधान के अनुमोदन से, जो कुछ निदेश दे उसके श्रनुसार लेखा 
रखबाना उस राज्य के शासन का कर्तव्य होगा. 


१२७. भारत के महांकेक्षक के भारत-शासन लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को 
प्रधान के समक्ष उपस्थित किय। जायेगा भर प्रधान उनको संसव्‌ के समक्ष रखवायेगा. 


४६ 


भाग ६ 
प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्य 
भ्रध्पाप १--सामान्य 


१२८. यदि प्रतंग से दूधरा प्र भ्रवेक्षित न हो तो इस भाग में राज्य 


परिभाषा. । ५ हे 
का श्र्थ प्रथम प्रतुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहा राज्य होगा. 
ले तप / ५ रह ४ 
अध्याय २.--आपगास-बग 
शासक 
राज्यों के १२९. प्रत्येक राज्य के लिये एक शासक होगा. 
शासक. 
राज्यों की १३०. (१) राज्य को ग्रवित्ञातों शक्ति, शासक में निहित होगी, प्र 
ग्रधिशासी शक्ति दे रे का प्रयोग, संविधान प्रथवा विधि के प्रतुतार कर सकेगा. 5 
(२) इस श्रनुच्छेश को किसी बात से-- 
(क) जो प्रकार किसी वर्तम।न विधि ने किसी प्रस्य प्राधिकारी को दिये हुए 
हैँ वे प्रकर्य शासक को हस्तांतरित किये हुए न सम जायेंगे, या 
(ख) शासक के प्रधीनस्थ किसी प्राधिकारी को, विधि द्वारा प्रकार्थ 
प्रशान करने में संप्द ग्रथवा राज्य के विधान-मंडल को बाधा १४ 
न होगी. 
शासक का १३१. राज्य केदसक का निर्वाचन, उन सब व्यक्तियों के, (डायरेक्ट वोट) 


निर्वाचन. प्रव्यवहित मत से होगा, जिनको उस राज्य की विधान-सभा के लिये सामान्य 
निर्वाचन में मत देने का श्रधिकार है. 


विकल्पत : 5 
शासक की १३१, किसी राज्य के शासक को, प्रधान प्रपने हस्ताक्षरित श्रोर मुद्रांकित 
नियक्ति, ग्रधिपत्र द्वारा, चार ऐसे प्रभ्यथियों को त/लिका में से नियुक्त करेगा जितका निवर्चिन 

है उस राज्य की विधान-सभ। के सदस्थों द्वार। प्रथवा जहां राज्य में विधानपरिएंद्‌- 
है वहां संयुक्त भ्रधिवेशन में एकत्रित विधान-सभा प्लोर विधान-परिषद्‌ के समस्त 
सदस्यों द्वारा प्रनुपाती प्रतिनिधान पद्धति के प्रनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा होगा २५ 
और ऐसे निर्वाचन में मतदान गृहशलाका द्वारा होगा. 
शासक की १३२. शासऊ ग्रपनी पद-प्रवेश-तिथि से पांच वर्ष की भ्रवधि तक पद धारण 
पदावधि. करेगा: 


पर-- 
(क) शासक, राज्य की विधान सभा के प्रध्यक्ष को, प्रथवा जहां राज्य २० 
के विधान-मंडल के दो भ्रागार हें, वहां राज्य को विधान-सभा 
के प्रध्यक्ष, भ्ौर विधान परिवद्‌ के सभापति, को सम्बोधित 
स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा प्रपने पद को त्याग सकेगा ; 


४१ 


(ख) संविधान का प्रतिक्रमए करने पर, शासक इस संविधान के भ्रनुच्छेद 
१३७ में प्रावहित रोति से किये हुए प्राभियोग द्वारा पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा ; 


(ग) शासक अ्रपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी, भ्रपने उत्तराधिकारी 


के पदप्रवेशन तक पदारूढ रहेगा ; ५ 
शासक की १३३. कोई व्यक्ति जो शासक-हय में पदारूढ है श्रथवा रह चुका है, उस पद 
पुर्ननिर्वाचन/ के लिये एक बार, पर एक बार हो, पुननिर्वाचन/पुनरनियुक्ति का पात्र होगा. 
पुननियुक्ति के 
लिये पात्रता. 
शासक निर्वाचित १३४. (१) कोई व्यक्तित शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक 


होने के लियथ.._ कि वह भारत का जानवद न हो गौर पेंतोस वर्य को श्रायु पूरो न कर चुका हो. 
योग्यतायें. 


(२) कोई व्यक्ति किसो राज्य का शासक निर्वाचित होने का पात्र न होगा-- १० 
(क) यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये 
निर्योग्य कर दिया गया हैः 


पर किसी ऐसे व्यक्तित के लिये उस राज्य का निवासो होना भ्रावव्यक न होगा ; 
भ्रयवा 


(ख) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा प्रथम श्रनुसुच्ी में उस समय १५ 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के भ्रधीन, श्रथवा उक्त 
शासनों में से किसी से नियन्त्रित किसो स्थानीय श्रथवा भ्रन्य 
प्राधिकारी के श्रधीन किसी परिलाभ के पद भ्रथवा स्थिति पर 
श्रारूढ हे. 

व्याल्या.--इस खंड के प्रयोजनाथं कोई व्यक्ति किसी परिलाभ के पद प्रथवा २, 
स्थिति पर श्रारूढ केवल इसी लिये न समझा जायेग। कि-- 


(क) वहुया तो भारत का या प्रथम प्रनुवुतों के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे कितो राज्य का मंत्री है ; प्रयवा 

(ख) वह प्रथम अ्नुप्तुत्ी के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का मंत्री है, यदि वहू, उस राज्य के विधानमंडल 
के प्रति प्रथवा जहां राज्य के विधान-मंडल के दो भ्रागार 
है, वहां उस विधान-मंडल के भ्रवरागार के प्रति उत्तरदायी हे 
झौर यदि उस विधान-मंडल के श्रथवा श्रागार के, जंसी भी 
स्थिति हो, तीन-चौथाई से भ्रन्यून सदस्य निर्वाचित हे 


विकल्पत: ३० 
शासक नियवत १३४. (१) कोई व्यक्ति शासक नियुक्त होने का पात्र न होगा जब 
होने के लिय.. तक कि वह भारत का जानपद न हो झ्ौर पेतीस वर्ष की भ्रायु पूरी न कर चुका हो 
योग्यताएं. (२) कोई व्यक्ति किसी राज्य का शासक नियुक्षत होने का पात्र न होगा, 

यदि वह उस राज्य की विधान-सभा का सदस्य चुने जाने के लिये निर्योग्य कर दिया ३५४ 


गया है: 


पर किसी ऐसे व्यक्तित के लिये उस राज्य का निवासी होना श्रावद्यक ते होगा. 


शासकपद के 
प्रतिबन्ध. 


पदग्रहण से पूर्व 
शासक ग्रथवा 
शासक के 
प्रकार्यों को 
निर्वाहन 
करनेवाले 
व्यक्ति की 
निश्चयोक्ति 
अथवा शपथ. 


शासक पर 
प्राभियोग चलाने 
की कार्य- 
प्रागाली. 


डरे 


१३५. (१) शासक न तो संसद्‌ का श्रौर न प्रथम श्रनुसची में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य होगा श्रौर यदि संसद्‌ का श्रथवा 
किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई सदत्य शासक निर्वाचित /नियुक्त हो जाये तो 
यह समभझा जायेगा कि उसने संसद का भ्रयवा उस विधान-मंडल का श्रपना स्थाग, 
जसी भी स्थिति हो, शासतक-प३-प्रवेश-तिथि से, रिक्त कर दिया हूं पर 


(२) शासक, परिलाभ का भ्रन्य कोई पद श्रथवा स्थिति धारण न करेगा. 


(३) शासक के लिये पदावास रहेगा श्रोर उसको वे परिलाभ श्र श्रधिदेय 
दिये जायेंगे जो कि उस राज्य का विधान-मंडल, विधि हारा निश्चित करे शौर जब तक 
तत्सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक दूसरी श्रनुसुची में उल्लिखित परिलाभ 
तथा ग्रधिदेय दिये जायेंगे १० 


(४) शासक के परिलाभ तथा भप्रधिदेय उसकी पदावधि से ने घटाय जायेंगे. 


१३६. प्रत्येक शासक और शासक के प्रकार्य करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति 
भ्रपना पद ग्रहण करने से पूर्वे, उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के समक्ष निम्न 
रूप में निशवयो क्ति करेगा श्रथवा शपथ लेगा, प्रर्थात 


में, प्रमुक,गम्भी रतापु्वंक निश्चयोक्ति करता (गपथ लेता) हूं कि में सच्चे हृदय से १५ 
(प्रमुक राज्य) के शासक पद का निष्पादन डक शासक के प्रकार्यों का 
निर्वाहन) करूंगा तथा भ्रपनी उत्कृष्टतम योग्यता से संविधान श्रौर विधि का रक्षण, 
परिरक्षण श्रोर प्रतिरक्षण करूंगा, और में भ्रपने को 2०  आ 
(श्रमुक राज्य) की जनता की सेवा और कल्पाए में तनमन से लगाऊंगा २० 


१३७. (१) संविधान के भ्रतिकमण के लिये जब शासक का प्राभियोग 
करना हो, तब दोषारोप का पुरोधान उस राज्य की विधान सभा करेगी 


(२) ऐसे किसो दोषारोप का तब तक पुरोधान न किया जायेगा जब तक क्ि-- 


(क) ऐसे दोषारोप के पुरोधान की प्रस्थापता, एक संकल्परूप में न हो 
जो ऐसी लिखित सूचना के पद्चात्‌ प्रस्तुत किया गया हो जिस २५ 
पर विधान-सभा के तीस से श्रन्यून सदस्यों ने हस्ताक्षर करके 
उस संकल्प को प्रस्तुत करने का विचार प्रकट किया हो, भ्रौर 


(ख) इस संकल्प का समर्थन, विधान-सभा के समस्त सदस्यों को दो- 
तिहाई से भ्रन्यून संख्या ने किया हो. 


(३) जब दोषारोप का पुरोधान इस प्रकार किया जा चुके, तब विधान-सभा ३० 
का भ्रध्यक्ष राज्य-परिषद के सभापति को सुचित करेगा श्रोर तब राज्य-परिषद, 
दोषारोप के श्रनृसन्‍्धान के लिये, एक समिति नियुक्त करेगा जो ऐसे व्यक्तियों की भी हो 
सकेगी श्रथवा जिसमें ऐसे व्यक्षित भो रह सकेंगे जो राज्य-परिषद्‌ के सदस्य नहीं हें और 
शासक को इस श्रनुसंधान में उपस्थित होने का तथा श्रपना प्रतिनिधान कराने का 
भ्रधिकार होगा ३५ 


(४) यदि प्रनुसंधान के परिणामस्वरूप, शासक के विरुद्ध पुरोधान किये 
गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प, राज्य-परिषद्‌ के समस्त सदस्यों 
की दो-तिहाई से श्रन्यून संख्या द्वारा समर्थित हो कर पार हो जाता है, तो उस संकहप 
का प्रभाव, विधान-सभा के प्रध्यक्ष के पास उस संकल्प को भेजने की तिथि से, शासक 
का प्रपने पद से निष्कासन होगा. 


विशेष सम्भा- 
व्यताशों में शासक 
के प्रकार्य निर्वा- 
हनाथ प्रावधान 
बनाने की राज्य 
के विधान मंडल 
(प्रधान) की 
शक्ति. 
शासक-पद की 
रिक्ति-पूर्ति के 
लिये निर्वाचन 
(तालिका संघट- 
नार्थ निर्वाचन ) 
समय. 


शासक के निर्वा- 
चन (शासक की 
नियूक्ति के लिये 
तालिका- 
संघटनाथ निर्वा- 
चन) से उद्भूत 
ग्रथवा मम्बद्ध 
व्रषय. 


क्षण. आदि 
की तथा कुछ 
अभियोगों में 
दंडादेश के स्थगन, 
परिहरण अथवा 
लघ्वादेशन करने 
की, शासक की 
दविति. 


राज्यों की अधि- 
शासी शक्ति का 
विस्तार. 


४४ 


१३८. इस ध्रध्याय में भ्रप्रावहित किसी सम्भाव्यता में किसी राज्यका 
विधान-मण्डल उस राज्य के प्रकाय निर्वाहनाथं जंसा उचित समभे बेसा प्रावधान 
बना सकेगा. 


विकल्पत्ञ : 


इस भ्रध्याय में भ्रप्रावहित किसो सम्भाव्यता में प्रथान किसी राज्य के 
शासक के प्रकायं-मिर्वाहनायं जंसा उचित समभे बेसा प्रावधान बना सकगा. 


१३६. (१) शासफ को पदावधि के ग्रवसान से हुई रिक्ति की पूतिके * 
लिये निर्वाचन (तालिका के संघटनाय निर्वाचन) भ्रवधि-प्रवसान से पूर्व हो, पु 
कर लिया जायेगा. 


(२) शासक की मृत्यु, पदत्याग श्रथव। निष्कासन, श्रथवा भ्रन्य कारए से हुई 
पद की रिक्ति को पूति के लिये निर्वाचन (तालिका-संघटनाय निर्वाचन), रिक्ति होने 
के पश्चात्‌ यथासम्भव शीध्य, किया जायेगा शोर रिक्ति-पू्ति के लिये निर्वाचित 
(नियुक्त) व्यक्ति, इस संविधान के भ्रनुच्छेद १३२ में प्रावहित पांच वर्ष की पूरी १० 
प्रवधि के लिये पद-धारए करने का अ्रधिकारी होगा. 


ड़. १४०. (१) शासक के निर्वाचन (शासक की नियुक्तित के लिये त(/लिका 
संघटनाथं निर्वाचन ) से उद्भूत भ्रथवा सम्बद्ध सब संदेह श्रोर विवाद सर्वोच्च न्यायालय 
हारा परिपृष्ट श्र निर्णीत होंगे श्रोर उसका निएंय श्रन्तिम होगा. 


(२) इस संविधान के प्रावधानों के ग्रधोन रहते हुए शासक के निर्वाचन १५ 


, शासक की नियुक्ति के लिये तालिका-संघटनाथ निर्वाचन) विषयक श्रथवा उससे 


सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन, उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा 
कर सकेगा. 


१४१, जिस विषय के लिये किसी राज्य के विधान-लडल को विधि बनाने 
की शक्ति है उस विषय सम्बन्धी किसो विधि के विरुद्ध किसी श्रपराध के लिये दोष 
प्रमाणित किसी व्यक्ति के दंड के क्षमणा, प्रविलम्बन, प्रास्थगन, या परिहरएा २० 
प्रदान करने की, प्रथवा दंडादेश का स्थगन, परिहरणा या लघध्वादेशन करने की, 
उस राज्य के शासक को शक्ति होगी. 


१४२. इस संविधान के प्रावत्ानों के भ्रधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की 
ग्रधिशासी शक्ति के प्रन्तगंत होंगे-- 


(क) वे विषय जिनके सम्बन्ध में उत् राज्य के विघान-मंडल को विधि २५ 
बनाने की शक्षित है ; धोर द 


(क्ष) प्रथम प्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उह्लिखित रहे किसी राज्य 
से प्रथवा राज्यों के समूह से, इस संविधान के भ्रनच्छेद २३६ 
प्रयध/ २२७ के भ्रधीन की गई किसी संविदा के प्रनुसार प्रयोकतव्य 


प्रधिकार, प्राधिकार श्रोर क्षेत्राधिकार का प्रयोग. ३० 


शासक को सहा- 
यता श्ौर मंत्रणा 
देने के लिये मंत्रि- 
परिषद्‌. 


मंत्रियों संबंधी 
ग्रभ्य प्रावधान, 


राज्य का महा- 
शिवग्ता, 


४५ 
प्रन्त्रि परिषद्‌ 


१४३. (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा अथवा इसके भ्रधीन शासक 
से यह प्रपेक्षा की जाती हैँ कि बह अपने प्रकारयों ?थवा उनमें से किन्‍्हीं के पालन में 
स्वविवेक का प्रयोग करेगा, उन बातों को छोड कर, शासक को श्रपने प्रकार्यों का 
पालन करने में सहायता तथा मनन्‍्त्रणा देने के लिये एक सन्त्रि-परिषद होगी जिसका ५ 
प्रमुख म्‌ण्यमन्त्री होगा. 


(२) यदि कोई प्रइन उठता है, कि कोई विषय ऐसा है या नहीं कि जिसके 
सम्बन्ध मं, इस संविधान के द्वारा श्रथवा अ्रधोन शासक को स्वविवेक से कार्य करना 
भ्रपेक्षित है तो शासक का स्वविवेक से किया हुआ्ना निर्णय भ्रन्तिम होग।, और शासक 
द्वारा की गई किसी बात की मान्यता पर इस कारण कोई प्रइन न किया जायेगा कि १० 
उसे स्वविषेक से कार्य करना या न करना चाहिये था. 


(३) क्या मन्त्रियों ने शासक को कोई मस्त्रणा दी, शोर यदि दी तो क्या, इस 
प्रझन पर किसी न्यायालय में परिपृच्छा ते की जायेगी. 


१४४. (१) श्रपने मन्त्रियों की निवक्ति शासक करेगा और वे उसके 
प्रछादकाल तक श्रपने पद पर अ्रासोन रहेंगे: १५ 


पर बिहार, मध्यप्रान्त श्र बर।र तथा उड़ीसा राज्यों में वनजातियों के कल्याए 
का प्रभारो एक मन्‍्त्रो रहेगा जो साथ साथ अनुशुचित जातियों और पिछड़े 
हुए वर्गों के कल्याश का अथवा किसी अ्रन्य कार्य का प्रभारी हो सकेगा. 


(२) किसी मन्‍्त्रों के श्रयने पद पर प्रवेश होने से पहिलें, शासक उसको 
तृतीय ग्रनसूची में एतदर्थ दिये हुये प्रपत्रों के ग्रनसार, पद तथा गढ़ता की ठापथें दिलायेगा. २७ 


(३) कोई मन्त्री, जो छः निरन्तर मासों की किसी अ्रवधि तक राज्य के 
विधान-मंडल का सदस्थ ते रहे, उत्त श्रवधि के पश्यात, सन्त्री न॑ रहेगा. 


(४) श्रपने मन्त्रियों को बनने में और उनके साथ अपने व्यवहारों में शासक 
चतुथ प्रनुसुची में दिये हुये निदेशों पर सामान्यत:चलेगा, पर शासक द्वारा की गई किसी 
बात की माम्यता पर इस कारण से कोई प्रश्न न किया जायेगा कि वह उन निदेशों २५ 
के ग्रनकुल नहीं की गई थो. 


(५) मन्त्रियों के वेतन तथा अ्रधिदेय वे ही होंगे जो समथ समय पर उस राज्य 
का विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चय करे, श्र जब तक उस राज्य का विधान-मंडल 
ऐसा नि*चय न करे तब तक वे द्वितीय भ्रनुसुची में उल्लिखित ग्रनुसार होंगे. 


(६) इस श्रनुच्छेद के श्रधीन मन्त्रियों की नियुक्ति और वियुक्ति से सम्बद्ध ३५ 
ग्रपने प्रकार्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा. 


राज्य का महाधिवक्‍ता 


१४५. (१) प्रत्येक राज्य का शासक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीद 
नियुक्त होने की योग्यत। रखने वाले व्यक्ति को, राज्य का महाधिवक्‍ता नियुक्त करेगा 


(२) महाधिवकता का कतंव्य होगा कि, वह उस राज्य के शासन को ऐसे विधि ३५ 
सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे भ्रोर ऐसे विधि-रूप दूसर कर्तव्यों का पालन करे जो उसे 
शासक समय संभय पर भेजे भ्रथवा सोंपे तथा उन प्रकायों का पालन करे जो उसे इस 
संविधान प्रथवा उस समय प्रवर्तमान किसी प्रन्य विधि के हारा प्रथवा भ्रधीन दिये गये हों 


४६ 


( ३) राज्य के मुख्य मन्त्रो के पदत्याग पर, महाधिवकता श्रपने पद से निवृत्त 
होगा, पर वह अपने उत्तराधिकारी की निय्ृक्षित प्रथवा भ्रपनी पुननियुक्ति होने तक 
पदासीन रह सकेगा. 


(४) महाधिवकता को वे परितोषण दिये जायेंगे जो शासक निश्चय करे. 
शासन-कार्य का संचालन प्‌ 


राज्य-शासन-कार्य १४६. (१) किसी राज्य के शासन की समस्त श्रधिशासी कार्यवाही शासक के 
का संचालन, नाम से की गई कही जायेगी. 


(२) शासक के नाम से दत्त और तिष्पादित श्रादेशों तथा श्रन्य विलेखों का 
प्रभाणिकन उस रीति से किया जायेगा जो शासक द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में 
उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणकित प्रादेश प्रथवा विलेख की मान्यता पर प्राक्षेप १० 
इस श्राधार पर न किथा जायेगा कि यहू, शासक द्वारा दत्त श्रथवा निष्पादित श्रादेश 
भ्रथवा विलेख नहीं है. 


शासक को संसू- १४७. प्रत्येक राज्य के म॒स्यमन्त्री का कर्तव्य होगा-- 

चना देने न की 
विषयक के (क) राज्य के कार्यों के प्रश(सत सम्बस्थी, मस्त्रि-परिषर के समरत निएंय 
मंत्री के कर्तव्य तथा विधानायं प्रस्यापताएं, शासक को पहुंचाना ; १५ 


(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी, तथा विधानाथं प्रस्थापनाप्रों 
.... सम्बन्धी ऐसी जानकारी प्रस्तृत करना जिसे शासक मेंगावे; 
ग्रोर 
(ग) किसी विषय को, जिस पर मन्‍्त्री ने निर्णोय कर दिया है किन्तु 
मन्त्रिपरिषद्‌ ने विचार नहीं किया है, शासक के श्रपेक्षा करने- २० 
पर परिषद्‌ के सम्मुख विचारार्थ रखना. 


अध्याय ३.----रज्य का विवान-मंइल 








सामान्य 
प्रथम अनुसूची १४८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा जो शासक, भर 
गाया मु (क) -राज्यों में, दो प्रागारों से ; २५ 
ही ही: (ख) श्रम्य राज्यों में, एक भ्रागार से, 
बनेगा. 


(२) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो भ्रागार हें, वहां एक विधान- 
परिषद्‌ और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा भ्रौर जहां केवल एक श्रागार है 


वहां वह विधान-सभा के नाम से शात होगा. ३० 
विधान-सभाओ्रों १४६. (१) इस संविधान के श्रतृच्छेद २९४ प्रौर २६९५ के प्रावधानों 
की रचना. के भ्रधीन रहे हुए, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा, भ्रव्यवहित्‌ निर्वाचन द्वारा चुने हुए 


सदस्यों से बनेगी. 


विधान परिषदों 
की रचना. 
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(२) निर्वाचन, प्रोह् मताधिकार के श्राधार पर होगा ; श्रर्थात्‌ इत्येक 
जानपद जिसकी भश्रवस्था इकक्‍्कीस वर्ष से कम नहीं है और जिसको इस संविधान ग्रथवा 
उस राज्य के विधान-मंडल के किसी विधि के श्रथीन, श्रनिवास, मनोविक्षेप, पातक, 
प्रथवा भष्ट या श्रवेध श्राचरण के भ्राधार पर निर्योग्य नहीं किया है, ऐसे निर्वाचनों 
में मतदाता पंजीयित होने का श्रधिकारी होगा. ५ 


(३) किसो राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र का 
प्रतिनिधान, उस निर्वाचनक्षेत्र को श्रन्तिम पुर्वंवर्तों जनगणना में दी हुई जनसंख्या 
के श्राधार पर होगा झ्रोर श्राताम के स्वायत्त शासी मंडलों को छोड कर जनसंख्या 
के प्रत्येक लाख के लिय एक से श्रनधिक प्रतिनिधि के श्रनुपात से होगा : 


... पर कितो राज्य को विवान-सभा में सदस्यों को समस्त संख्या किसी अवस्था १० 
में तीन सो से अधिक अ्वव। साठ से कम न होगी. 


(४) प्रत्पेक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में 
विविध प्रादेशिक निर्वाचनक्षत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के भ्रनुच्छेद २८६ के 
प्रावधानों के भ्रधीन रहते हय, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से, भ्रौर ऐसी तिथि से 
प्रभावी होने के लिये, पुनव्य॑वस्थापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का विधान- १५ 
मंडल, विधि द्वारा निईचथ करे: 


पर उस समय वतंमान विधान-सभा के विलथन होने तक हस पुनर्थ्यवस्थापन 
का प्रभाव विधान-सभा में प्रतिनिधान पर न पडेंगा. 


१५०. (१) जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हे, वहां परिषद्‌ के सदस्यों की 
समस्त संरुया, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों की समस्त संख्या के पच्चीस २० 
प्रतिशत से श्रधिक न होगी. 


(२) किसो राज्य को विधान-परिवर्‌ के सदस्यों को समस्त संझया में से-- 


(क) श्राधो, इस प्रनुच्छेद के खंड (३) के श्रनुसार निर्मित श्रभ्यथियों की 
तालिकाओ्रों में से, चुनी जायेगी ; 


(ख) एक-तिहाई, उस राज्य को विधान-सभा के सदस्य, श्रनुपाती प्रति- २५ 
निधान पद्धति के प्रनुसार एकल संक्राम्य मत द्वारा, निर्वाचित 
करेंगे ; 

(ग) शेष शासक मनोनीत करेगा. 


(३) किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व, 
श्र तत्पश्चात्‌ इस संविधान के भ्रनुच्छेद १५१ के खंड (२) के श्रनुसार प्रत्येक ३७ 
त्रेवाधिक निर्वाचन के पूर्व, भ्रभ्यथियों की पांच तालिकाएँ बनाई जायेंगी, जिन में 
से एक में उस राज्य के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के नाम रहेंगे श्रौोर शेष चार 
में क्रमशः ऐसे व्यक्तियों के नाम रहेंगे जिन्हें निम्न विषयों-सम्बन्धी विशेष ज्ञान श्रथवा 
व्यावहारिक भ्रनुभव है, भ्रथति :-- 


(क) साहित्य कला, प्रोर विज्ञान ; १५ 
(ख) कृषि, मत्स्य-पालन, भ्रोर तत्सम्बन्धी विषय ; 

(ग) अ्भिपन्‍्त्रणा और वास्तु शास्त्र ; 

(घ) लोक-प्रशासतन और समाजिक सेवाएं. 


राज्यों के 
विधान-मंडलों 
की अ्रवधि. 


राज्य के 
विधान-मंडल 
की सदस्यता के 
लिये आय- 
सीमा. 


राज्य के विधान- 
मंडल के सत्र, 
सत्रावसान तथा 
विलयन. 


ग्रागारों को 
सम्बोधन करने 
और संदेश 
भेजने का शासक 
का अधिकार. 
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(४) इस प्रनुच्छेद के खंड (३) के पभ्रनुसार निर्मित प्रत्येक तालिका में, उस 
ता लका में से चुने जाने वालों की संख्या से कम से कम दूनी संख्या होगी. 


(५) उपनिर्वाचन के लिये, इस भ्रन॒च्छेद के खंड (३) श्रौर (४) ऐसी 
उपयोजनाओं झौर संपरिवतंनों के साथ प्रभावी होंगे जिन्हें उस राज्य का विधान 
मंडल विधि द्वारा विनिहित करे. भर 


१५१. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले ही बिलयन 
ने कर दी जाये, तो श्रपने प्रथम श्रधिवेशन के लिये नियक्‍त तिथि से पांच वर्ष तक 
चाल रहेगी श्रोर पांच वर्ष की उक्त भ्रवधि के भ्रवसान का प्रभाव विधान-सभा का 
बिलपन होगा. १० 


(२) किसी र,ज्य की विधान-परिषद्‌ क, विलयन न किया जायेगा, किन्तु 
उसके सदस्यों में से, एक-तिहाई के यथा दक्य निकटतम संख्या, उस र/ज्य के विधान- 
मंडल से, विधि द्वारा बनाये गये तदविषयक प्रावधानों के श्रनुसार, प्रत्येक तृतीय 
वबष को समाप्ति पर, निवत्त होगी. 


१५२. कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान संडल में स्थान पाने के 
योग्य न होगा जब तक वह विधान-सभा के स्थान को दशा में पच्चीस वर्ष की, भ्रौर १५ 
विधान-परिषद्‌ के स्थान की दशा में पंतीस वर्ष की, आ्रायु से भ्रन्यन ने हो. 


१५३. (१) राज्य के विधान-मंडल के प्राग[र श्रथव। आगारों को प्रत्येक 
वर्ष में'"कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये बुलाया जायेग।, तथा उनके एक सत्र 
को अ्रन्तिम बेठक, और आगामी सत्र की प्रथम बेठक के लिये नियुक्त तिथि, के बोच 


छः मास का ग्रन्तर न होगा. रे 
(२) इस भ्रमच्छेद के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, शासक, समय समय पर--- 


(के) आगारों को अझयवा किसी श्रगगार को ऐसे समय तथा स्थान पर? 
जेसा वह उचित समझे; भ्रधिवेशन के लिये बला सकेगा ; 


(ख) श्रागार अ्रथवा भ्रागारों के सत्रावसान कर सकेगा ; 
(ग) विधान-सभा का बिलयन कर सकेग।. २५ 


(३) इस ग्रनुच्छेद के खंड (२) के उपलंड (क) श्रौर (ग) में दिये हुये 
प्रका्यों का पालन शासक स्वविवेक से करेगा. 


१४४. (१) विधात-सभा को, श्रयव। किसी राज्य में विधान-परिषद 
होने की भ्रवस्था में, उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक श्रागार को, भ्रथवा 
एकत्र हुये दोनों श्रागारों को, शासक सम्बोधन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ३७ 
सदस्यों की उपस्थिति की श्रपेक्षा कर सकेगा. 


(२) शासक, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लम्बसान किसो विधेयक 
विषयक प्रथवा अन्य विषयक संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रागार भ्रथवा 
ग्रागारों को भेज सकेगा झौर जिस श्रागार को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया 
हो, वह भ्रागार उत्त सन्वेश द्वारा विचारापेक्षित विषय पर यथासुविध शीध्रता से ३५ 
विचार करेगा. 


प्रत्येक सत्रा- 
रम्भ में 
शासक का 
विशेर्ष अभि- 
भाषण, तथा 
ग्रभिभाषण में 
निरदिष्ट विषयों 
का विधान- 
मंडल में 
पर्यालोचन. 


आगारों 
विषयक, 
मन्त्रियों और 
महाधिवक्‍ता के 
झधिकार. 


विधान-सभा 
का अध्यक्ष 
गऔर उपा- 
ध्यक्ष, 


ग्रध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष की 
पद-रिक्ति, 

पदत्याग तथा 
पदनिष्कासन. 
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१५५. (१) प्रत्येक सत्र के ग्रारम्भ में, विधान-सभा को, श्रथवा किसी 
राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की श्रवस्था में, एकत्र हुये दोनों श्रागारों को, शासक 
सम्बोधन करेग। ओर बुलाने का कारण विधान-मंडल को बतलायेगा. 


(२) फिपतो भी श्रागार की कार्यप्रजाली के श्रानिवामक निथमों द्वार।, ऐसे 
झअभिभाषण में निर्दिष्ट विययों के पर्कालोचनार्थ समय रखने के लिये, तथा पश्रागार * 
के अन्‍य कार्य पर इस पर्थालोचन को पृर्बंबतिता देने के लिये, प्रावधान बनाया जायेगा. 


१५६९. राज्य के प्रत्येक मन्‍्त्री और महाधिवक्‍ता को श्रधिकार होगा कि 
वह, उत्त राज्य को विधान-सभा में, श्रथत्रा राज्य में विधान-परिषद्‌ होने को भ्रवस्था 
में, दोनों श्रागरों में तथा ग्रागारों की किसी संयुक्त बैठक में, बोले श्रोर श्रन्यथा उनकी 
कार्यवाहियों में भाग ले, तथा विधान-मंडल को किसी समिति में, जिस में उसका १० 
नाम सदस्परूप में दिया गया हो, बोले तथा श्रन्य कार्यवाहियों में भाग ले, किन्तु 
इस भ्रनच्छेद के श्राधार पर उसको मत देने का अ्रधिकार न होगा. 


राज्य के विधान-मंडल के श्रधिकारी 


१५७. राज्य की प्रत्येक विवान-सभा, यथा सम्भव शीछ्य, अपने दो सदस्यों 
को कप्श: झयते श्रध्पक्ष और उपाध्यक्ष चनेंगी ग्रोर जब जब पश्रध्यक्ष श्रथवा उपा- १५ 
ध्यक्ष क, पर रिक्‍्त हो तब तब, सभा किसी श्रन्य सदस्य को, स्थित्यनुसार, भ्रध्यक्ष . 
प्रथवा उपाध्यक्ष चुनेंगी. 


१५८. फिपती विधान-सभा के ग्रध्यक्ष भ्रयवा उधाध्यक्ष के पद पर श्रारूढ 


सदस्प-- 
(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो ग्रपने पद को रिक्त कर देगा ; २०७ 


(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष को 
सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य भ्रव्यक्ष हे, श्रोर प्रध्यक्ष को 
सम्बोधित होगा यदि वहु सदस्य उपाध्यक्ष है, श्रपना पद- 
त्याग सकेगा ; और 


(ग) प्रसामरथ्य श्रयवा विशभ्रम्भाभाव के कारण, सभा के तत्कालीन २५ 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भ्रपन पद से 
निष्कासित किया जा सकैगा: 


पर इस श्रनच्छेद के खंड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के ग्रभिप्राय की, कम 
से कम चौदह दिन को, सूचना न दे दी गई हो : ३० 


पर यह भ्रौर भी कि, जब कभी विधान-सभा का विलयन किया जाये तो विलयन 
के पश्चात होने वालो विधान-सभा के प्रथम प्रधिवेशन के सद्य:पूर्ण तक अध्यक्ष श्रपने 
पद को रिक्त त करेगा. 
7 


ग्रध्यक्षपद के 
करतव्य-पालन 
की, भ्रथवा 
प्रध्यक्ष के 
स्थानापन्न 
होने की, 
उपाध्यक्ष 
ग्रथवा ग्न्य 
व्यक्तियों की 
शक्ति. 


विधान परि- 
षद्‌ के सभा- 
पति तथा 

उपसभाप ति. 


सभापति तथा 
उपसभापति 

की पदरिक्ति' 
पदत्याग तथा 
पदनिष्कासन, 


सभापति-पद 
के कतंव्य- 
पालन की, 
प्रथवा सभा- 
पति के 
स्थानापन्न 
होने की, 
उपसभापति 
प्रथवा भ्रन्य 
व्यक्तियों की 
गवित, 


०0 


१४५९. (१) जब प्रध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, 
प्रथवा यदि उवाध्यक्ष का पद भो रिक्त हो तो, विधान-सभा का ऐसा सदस्य जिसे, 
शासक तदर्य नियुक्त करे, उस पद के कतंव्यों का पालन करेगा. 


(२) विधान-सभा की किसी बैठक में प्रध्यक्ष की प्रनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष 
भ्रथवा यदि बहु भो प्रतुपस्थित हे तो ऐसा व्यक्षि जिसका सभा की कार्य्रशाली ५ 
के नियमों से निःचय किया जाये, प्रयवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है 
तो, भ्रन्य व्यक्ति जिसे सभा निश्चित करे, भ्रध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा. 


१६०. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद, जह ऐसी परिषद है, यथासम्भव 
शीद्य, श्रपने दो सदस्यों को कमशः अपने सभापति श्रौर उपसभापति चुनेगी श्रौर 
जब जब सभापति झ्रववा उपसभापति का पद रिक्त होग। तब तब परिषद्‌ किसी १० 
ग्रन्य सदस्यों को स्थित्यनूसार सभापति श्रथवा उपसभापति चनेगी. 


१६१. किसो विधान-परिषद्‌ के सभायति श्रथवा उपसभापति के पद 
पर श्रारूढ सदस्य-- 


(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो श्रपने पद को रिक्त कर १५ 
देगा ; 


(ख) किसी समय भी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा, जो उपसभापति 
को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य सभापति है, और सभा- 
पति को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपसभाषति है, 
ग्रपता पद त्याग सकेगा ; श्रोर 


(ग) श्रसामथ्ये श्रथवा विश्रम्भाभाव के कारण, परिषद्‌ के तत्कालीन २० 
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा भ्रपने पद से 
निष्कासित किया जा सकेगा: 


पर इस भ्रनुच्छेद के संड (ग) के प्रयोजनार्थ कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित 
न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के भ्रभिप्राय की, कम २४ 
से कम चोदह दिन की, सूचना न दे दी गई हो. 


१६२, (१) जब तक सभापति का पद रिक्त हो, तब तक उपसभाषति, 
प्रथवा यदि उपसभाषति का पद भी रिक्त हो तो, विधान-परिषद का ऐसा सदस्य 
जिसे, शासक तदर्थ नियुक्त करे, उस पद के कतव्यों का पालन करेगा. 


(२) विधान-परिषद्‌ की किसी बेठक में सभापति की अ्रनुपस्थिति में, उप- ३७ 
सभापति श्रयवा यदि वह भो श्रनृपस्थित हो तो ऐस। व्यक्ति. जिसका परिषद्‌ की 
कार्यप्रशाली के नियमों से निश्चय किया जाये, श्रथवा यवि ऐसा कोई व्यक्ति उप- 
का ने हो तो, भ्रन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निश्चय करे, सभापति के रूप में कार्य 

; 


ग्रध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष और 
सभापति तथा 
उपसभापति के 
वेतन तथा 
ग्रधिदेय. 


आगारों में 
मतदान ; 
रिक्तियों के 
होते हुये 

भी आगारों के 
कार्य करने 

की शक्ति तथा 
गएप्रक. 


सदस्य द्वारा 
घोषणा. 


स्थानों की 
रिक्ति. 


२१ 


१६३. विधान-सभा के ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को और विधान-परिषद 
के सभापति तथा उपसभापति को वे वेतन तथा श्रधिदेय दिये जायेंगे जो फ्रमतञः, 
राज्य का विधान-संडल विधि द्वारा निश्चित करे और जब तक तत्सम्बन्धी 
प्रावधान इस प्रकार न बने तब तक, वे वेतन श्ौर भ्रधिदेय दिये जाएंगे जो दूसरी 
प्रनुसुची में उल्लिखित हे ५ 


कारय-संच[लन 


१६४. (१) इस संविवान में प्रावहित श्रवस्था को छोड़कर किसी राज्य 
के विधान-मंडल के किसी श्रागर में भ्रथव। दोनों श्रागारों की संयकक्‍त बेठक में, सब 
प्रश्नों का निशचयन, श्रध्यक्ष प्रथवा सभापति श्रयवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति को 
छोड कर, उपध्यित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा. १० 


ग्रध्यक्ष प्रववा समावति श्रयवा इनका स्थानायमन्न व्यक्ति प्रथमतः मत ने 
देगा पर मत-समत को ग्रवस्था में उसका निएयिक मत होग। ्रौर वह उसका प्रयोग 
करेगा. 


(२) सदस्थता में कोई रिक्ति होने पर भो राज्य के विधान-मंडल के किसी 
भी आ्रागार को कार्य करते की शक्ति होगी श्ौर यदि बाद में यह पता चले कि कोई २० 
प्रनधिकत व्यक्ति कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उसने मत दिया श्रयवा श्रन्य प्रकार 
से भाग लिया, तो भो राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाही मान्य होगी. 


(३) यदि राज्य को विधान-सभा श्रयवा निधान-परिबद की बंठक में किसी 
समय भी गएपुरक न रहे तो अ्रध्यक्ष श्रयवा सभापति अथवा इनके स्थानापन्न व्यक्ति 
का कतंव्य होगा कि था तो भ्र।ग(र को स्थगित कर दे या बेठक को तब तक के लिये २४ 
बिलम्बित कर दे जब तक गएपुरक न हो जाये 


गएपूरक, दल सदस्यों का, श्रथवा झ्रागार के सदस्यों को समस्त संख्या के 
छठ भाग का होगा, इन में जो भी भ्रधिक हो. 


सदस्यों की निर्येग्यिताएं 


१६५. राज्य की विवान-प्रभा श्रथवा विधान-परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य ३० 
ग्रयना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, शासक श्रथवा शासक द्वारा तदर्थ नियक्त व्यक्ति 
के समक्ष, ततीय श्रनुसूवी में इस प्रयोजन के लिये दिये हुथे प्रपत्र के भ्रनसार, घोषणा 
करेगा श्रौर उस पर हस्ताक्षर करेगा 


१६६. (१) कोई व्यक्ति, राज्य के विधान-मंडल के दोनों श्रागारों का 
सदस्थ न होग। और जो व्यक्षित दोनों श्राग/रों का सदत्य निर्वाचित हुमा हे उसके ३४ 
एक या दूसरे श्रागार के स्थान को रिक्त करने के लिये, उस्त राज्य का विधान-मंडल 
विधि द्वारा प्रावधान बनाप्रंगा 


(२) कोई व्यक्तित, संसद श्र किसी राज्य के विधान-मंडल इन दोनों का 
सदस्य न होगा श्रौर यदि कोई व्यक्त संतद्‌ श्रौर किसी राज्य के विधान-संडल इन 
दोनों का सदस्य चना गया है तो उस राज्य के शासक द्वारा निर्मित नियमों में उल्लि- 
खित श्रवधि की समाप्ति पर, उत व्यक्ति का उस राज्य के विधान-मंडल का स्थान 
रिक्त हो जायेगा, यदि उसने संतद्‌ का श्रयना स्थान पहिले ही रिक्त न कर दिया 


हक 


(३) यदि राज्य के विधान-मंडल के श्रागार का सदस्य-- 


(क) निकटतम आ्रागामी श्रनुच्छेद के खंड (१) में ब्शित निर्योग्यताशों 
का पात्र हो जाता हैं; श्रयवा 


(ख) स्थित्यनुसार श्रध्यक्ष प्रथवा सभापति को सम्बोधित स्वहस्ता- 
क्षरित लेख द्वारा श्रपने स्थान का त्याग कर देता हे, ५ 


तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा. 


(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के श्रागार क। सदस्य साठ दिलों 
की ग्रवधि तक बिना प्रागार को श्रतुमति के उसके सब अ्रधिवेदानों में अ्रनुपस्थित रहे 
तो श्रागार उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा : 


पर उक्त भ्रवधि की गएना में किसी ऐसी ग्रवधि को सम्मिलित न किया जायेगा १० 
जिस में झ्ागार का सत्रावसान, भ्रयवा निरन्तर चार से भ्रधिक दिनों के लिये स्थगन, 


हुआ है. 
सदस्यता के १६७, (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-प्भा श्रथवा विधान- 
लिये निर्योग्यय... परिषद्‌ का सदस्य च्‌ने जाने के लिये श्रोर सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा-- 


का (क) यदि वह भारत-शासन के, श्रथवा प्रथम श्रनुस॒ची में उस समय १५ 


उल्लिखित रहे फिसी राज्य के शासन के श्रधीन लाभपद पर 
श्रारूढह है, ऐसे पद को छोडकर जिसके धारणा करने वाले 
का निर्योग्य न होना, संसद ने विधि द्वारा, घोषित किया है ; 


(ख) यदि वह विक्षिप्त है श्रेर भ्रधिकृत न्यायालय को ऐसी घोषणा 
विद्यमान हैं ; २० 


(ग) यदि बह श्रनुन्मुक्त दिवालिया है ; 


(घ) यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति प्रनुषक्ति श्रथवा प्रभि- 
लग्नता स्वीकार किये हुए हे श्रथवा किसी विदेशी राज्य की 
प्रजा या जानपद है श्रथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या 
जानपद के श्रधिकारों प्रथवा विशेषाधिकारों का भ्रधिकारी है ; २४ 


(ह) यदि वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि 
के द्वारा श्रथवा प्रधीन इस प्रकार निर्योग्य कर दिया गया 


है. 


(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनाथ कोई व्यक्ति, भारत-शासन के, भ्रथव। 
प्रथम भ्रनुसुची मे उस समथ उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन के भ्रधीन, लाभ- ३७५ 
पद पर प्रारूढ केवल इसी कारए। से न समझा जायेगा कि--- 


(क) वह या तो भारत का, या प्रथम श्रनसूची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य का, भन्‍त्री हे ; श्रथवा 


(ख) प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
का मन्‍्त्रो हे यदि वहू, उसराज्य के विवान-मंडल के प्रति भ्रथवा ३५ 
जहां राज्य के विधान-मंडल के दो श्रागार हैं, वहां विधान- 
मंडल के श्रवर-श्रागार के प्रति, उत्तरदायी हैं और यदि स्थित्य- 
नुसार विधान-मंडल के श्रयवा प्रागार के, तीन-चौथाई से 
प्रन्यून सदस्य निर्वाचित हें. 


श्रनुच्छेद १६५ 
के भ्रधीन 
घोषणा किये 
बिना, अथवा 
योग्य न होते 
हुये अ्रथवा 
निर्योग्य किये 
जाने पर 
बैठने और 
मतदान के 
लिये दंड. 


सदस्यों के 
विशेषाधिकार 
आदि. 


सदस्यों के 
बेतन तथा 
प्रधिदेय, 


भरे 


१६८. यदि कोई व्यक्तित राज्य की विधान-सभा था विधान-परिवद्‌ मं 
सदस्य के रूप में बंठता हे या मतदान करता हू जब कि उसने इस संविधान के 
श्रनुच्छेद १६४ की श्रावश्यकताश्ों की पूति नहीं की है, श्रथवा जब वह जानता हे, कि 
में योग्य नहीं हूं, श्रथणा उसकी सदस्यता के लिये निर्योग्य कर दिया गया हूँ, 
ग्रथवा राज्य के विशञान-मंडल द्वारा निरभित किसी विधि के प्रावधानों से ऐसा 
करने से वजित कर दिया गया हूँ तो, वह, प्रत्येक दिन के लिये, जब वह इस प्रकार 
बेठता हें या मतदान करता है, पांच थो रुपये के दण्ड का भागी होगा जो राज्य को 
देय ऋण के रूप में प्रत्यारत्त होगा. 


सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियां 


१६६. (१) विधान-मंडल की का्पप्रणाली के श्रानियामक नियमों शोर १७ 
स्थायी श्रादेशों के श्रधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्‌-स्वातंत्र्य 
होगा. 


(२) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी 
बात श्रथवा दिये हुये किसी मत के सम्बन्ध में, विधान-मंडल के किसी सदस्थ के विरुद्ध, 
किसी न्याप्राल4 में कोई कार्यवाही न चल सकेगी, श्रौर न किसी व्यक्तति के विरुद्ध, १५ 
विधान-मंडल के किसी श्रागार के प्राधिकार के द्वारा झ्रयवा श्रधीन किसी विवरण- 
पत्र, पत्र, मतों श्रथवा कार्थवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्ये- 
वाही चल सकेगी. 


(३) प्रन्य बातों में, राज्य के विधान-मंडल के श्रागार के सदस्यों के विशेषा- 
घिकार श्रोर विभुक्तियां वेही होंगी जो वहु विधान-मंडल, समय समय पर, विधि- २७० 
द्वारा परिभाषित करे, श्रोर जब तक वे इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब 
तक वेही होंगो जो इस संविधान के प्रारम्भ पर यूनाइटेड किगडम के पालियामेन्ट 
के हाउस झ्लॉफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हें 


(४) जिन्हें, इस संविधान के सामथ्यं से राज्य के विधान-मंडल के किसी 
श्रागार में बोलने का, प्रथवा श्रन्य प्रकार से उसकी कार्यव।हियों में भाग लेने का, श्रधि- २५ 
कार है, उनके सम्बन्ध में इस प्रनुच्छेद के खंड (१), (२) और (३) के प्रावधान 
उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में लागू 


१७०. राज्य को विधान-सभा और विधान-परिषद्‌ के सदस्य उन वेतनों 
तथा अ्रधिदेयों को पाने के भ्रधिकारी होंगे जिन्हें उत्त राज्य का विधान-मंडल, विधि रै० 
द्वारा, समय समय पर निश्चित करे शोर जब तक तद्विषयक प्रावधान इस प्रकार 
नहीं बनाया जाता, तब तक, भ्रधिदेय ऐती दर से श्रौर ऐसे प्रतिबन्धों सहित होंगे, 
जैसे कि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्यपूर्व उस राज्य की प्रान्तीय विधान- 
सभा के सदस्यों के विषय में लाग थे. 


विधेयकों के 
पुर:स्थापन 
तथा पारण 
विषयक 
प्रावधान. 


कुछ अ्रवस्थ|ओ्रों 
में, विधान- 
परिषदों वाले 
राज्यों के 
दोनों आगारों 
की संयकक्‍त 
बेठक. 


पड 
विधान-कार्थ प्रणाली 


१७१. (१) मुद्रा विधेयकों तया प्रन्य आ्राथिक विधेयकों के विषय मे 
इस संविधान के ग्रनच्छेद १७३ झौर १८२ के, प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुये, कोई 
विधेयक, विधान-परिवद्‌ वाले, राज्य के विधान-मंडल के किसी श्रागार में, प्रारम्भ 
हो सकेगा. ५ 


(२) इस संविधान के श्रनुच्छेद १७२ श्रौर १७३ के प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुये, कोई विधेयक, विधान-परिवद्‌ . वाले राज्य के विधान-मंडल के श्रागारों 
से, पारित न समझा जायेगा, जब तक कि या तो बिना संशोधन के य। दोनों 
आगारों द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों भ्रागारों ने उसको स्वीकार न कर लिया 


हो १० 
(३) ग्रागार ग्रयवा श्रागारों के सत्रावसान के कारण, किसी राज्य के विधान- 
मंडल में लम्बमान विधेयक व्यपगत न होगा. 


(४) किसो राज्य को विधान-परिवद्‌ में लम्बतान विधेयक, जिसको विधान- 
सभा ने पारए नहीं किया हे, विधान-सभा के विलयन पर, व्यपगत न होगा. 


(५) जो विधेयक, किसो राज्य की विधान-सभा में लम्बमान हे श्रथवा जो १५ 
विधान-पभा द्वारा पारित हो कर विधान-परिषद्‌ में लम्बभान हे, वहु विधान-सभा 
के विलथन पर व्यपगत हो जायेगा. 


१७२. (१) विधान-परिषद्‌ वाले किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा, 
किसी विधेयक के पारित होने, श्रोर विधान-परिषद्‌ को पारेषित किये जाने, के 
पश्चात्‌, विधान-परिषद्‌ द्वारा विधेयक को प्राप्ति तिथि से, दोनों भ्रागारों द्वारा विधेयक २७ 
को पारए किये बिना, यदि छः से प्रधिक मास बीत जायें तो, विधान-सभा के विलयन 
होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया हे तो, विधेयक पर विचार करने 
श्रोर मत देने के प्रयोजनार्थ, शासक श्रागारों को संध्ुक्त बंठक के लिये बुला सकेगा : 


पर इस खंड की कोई बात किसी मुद्रा विषेषक पर लागू न होगी. 


.. (२) इस अनुच्छेद के खंड (१) में निदिष्ट छः मासकी भ्रवधि की संगएना २५ 
में दोतों आ्रागारों के सत्रावस।न समय श्रयवा चार से श्रधिक दिन के लिये स्थगन 
समय को न गिना जा2गा. 


(३) यदि इस ग्रनुच्छेद के प्रावधानों के श्रन॒सार श्राहृत दोनों श्रागारों की 
संयुक्त बेठक में, विधेयक, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिनको संयुक्त बेठक में 
स्वीकार कर लिया गया हू, दोनों झ्रागारों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त सदस्यों २० 
के बहुमत से पारित हो जाये तो इस संविधान के प्रयोजनार्थ यह दोनों ग्रागारों से 
पारित समका जायेगा: 


पर संबक्त बे ठक मं--- 


(क) यदि, विधान-परिषद्‌ ने विधेयक को संशोधनों सहित पारए न किया हो 
श्रौर विवान-सभा को लोटा दिया हो, तो उन संज्ञोधनों (यदि ३५ 
कोई हों) के प्रतिरिक्त, जो विधेयक के पारण में विलम्व के 
कारण श्रावश्यक हो गये हों, विधेयक पर कोई भर संशोधन 

स्थापित न किये जायेंगे ; 


मुद्रा विधेयक 
विषयक विशेष 
कार्यप्रणाली. 


मुद्रा विधेयकों 
की परिभाषा. 


५१ 


(ख) यदि विधान-परिवर्‌ ने विधेयक को इस प्रकार पारएा कर दिया है 
श्रौर लौदा दिया है तो विधेषक पर केवल पूर्वोक्‍्त संशोधन, 
तथा ऐसे प्रस्य संशोधन जो उन विषयों से संगत हूँ जिन पर 
ग्रागारों में सहमति नहीं हुई है, धस्थापित किये जायेंगे ; 

ध्रौर श्रव्पासी व्यक्ति का निर्णंतर, कि हस खंड के भ्रवीन कौन से संशोधन प्रवेदय हैं, 
भ्रन्तिम होगा. 


१७३. (१) विधान-परिषद्‌ में मुद्रा विधेषक पुरःस्थापित न किया जायेगा' 


(२) विधान-परिबद वाले राज्य को विधान-सभा से पारित हो जाने के 
परचातू, मुद्रा विधेयक, विधान-परिषद्‌ को इसके भ्रभिस्तावों के लिये, पारेषित किया 


जायेगा, श्रोर विधान-परिवद्‌, विधेषक की प्राप्ति-तिथि से तीस दिन की श्रवधि के १० 


भीतर, विधेयक को अ्ने श्रभिस्तावों सहित विधान सभा को, लौटा देगी भ्रोर तब 
विधान-प्भा, विधान-परिवद के प्रभिस्तावों में से सब को श्रयवा किसी को स्वीकार 
श्रथवा श्रस्वीकार कर सकेगी. 


(३) पदि विधान-परिषद्‌ के अभिस्तावों में से किसीं को, विधान-सभा 


स्वीकार कर ले तो मुद्रा-वित्रेवक, विधान-परियद्‌ द्वारा श्रभिस्तावित तथा विधान- ५६५ 


सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित, दोनों श्रागारों द्वारा पारित समझा जायेगा. 


(४) यदि विधान-परिवद्‌ के श्रभिस्तावों में से किसी को भी विधान-सभा 
स्वोकार त करे तो मुद्रा-विधेधक, विधान-परिषद्‌ द्वारा भ्रभिस्ताबित संशोधनों के 
बिना विधान-सभा से ५रित समझा जायेगा. 


(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित, तया विधान-परिषद्‌ को उसके भ्रभिस्तावों 
के लिये पारेषित मद्र।-विवेयक, उक्त तीस दिन की श्रवधि के भीतर विधान-सभा को 
लौटाया न जाये तो, उक्त अवधि के भ्रत्रसान पर यह दोनों श्रागारों द्वारा उस रुप में 
पारित समभा जायेग। जितमें विधान-सभा ने उसको पारित किया था. 


१७४. (१) इस प्रध्याय के प्रयोजनाथं, वह विधेयक मुद्रा-वियेयक समझा 


0 


जायेगा जिसमें निम्नलिखित बविययों में से सब श्रथव। किसी से सम्बन्ध रखने वाले २५ 


प्रावधान ही हों, भ्र्थात्‌-- 


(क) किप्तो कर का झारोरश, उत्सादन, परिहरणा, परिवर्तेत, भ्रथवा 
आानिवमन ; 


(ख) राज्य द्वारा मुद्राऋए लेनेका, श्रथवा प्रत्याभूति देने का, भ्रथवा राज्य 


द्वारा लिये गये ग्रथवा लिये जाने वाले किसी ग्राथिक भार से ३० 


सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का, श्रानियमन ; 
(ग) प्राय; 
(घ) राज्य के श्र/गगर्मों का नियोजन ; 


(है) किसी व्यप को राज्य आागमों पर प्रभूत्त व्यय घोषित करना श्रथवा 
ऐसे किसी व्यय की राशि की वृद्धि ; 


५ चेक. चिखी 


(चर) राज्य श्रागमों के लेखे में मुद्रा-प्राप्ति, भ्रथवा ऐसी मुद्रा का समारक्षण 
या निर्गम प्रयवा राज्य के लेखे का अंकेक्षण ; श्रथवा 

(छू) इश्र खंड के (क) से (च) तक के पदों में उल्लिखित विषयानुसंगी 
कोई विवय. 


३४ 


विधेयकों पर 
प्रनुमति. 


विचाराथ्थ 
आरक्षित 
विधेयक. 


वाषिक झ्राथिक 
विवरण. 


भप५ 


(२) कोई विधेयक केवल हसी कारण से मुव्राविधेयक न समझा जायेगा, कि 
वह, प्रर्थदंडों (जुर्मानों), या श्रन्य श्राथिक शास्ति के श्रारोपए का, श्रथवा श्रनु- 
जञाओ्रों के लिये शुल्क को, या की हुई सेवाओं के लिये शुल्क की, श्रभियाचना का या 
देने का प्रावधान करता है, प्रथा इस कारए से कि वह किसो स्थानीय प्राधिकारी 
ग्रथवा निकाय द्वारा स्थानोय प्रयोजनों के लिये किसी कर के श्रारोपण, उत्सादन, ५ 
पःरहरए, परिवर्तन या श्रानिवमन का प्रावधान करता है. 


(३) यदि यह प्रइन उठता है कि विवान-परिवद्‌ वाले किसी राज्य के विवान- 
भंडल में पुरःस्थापित कोई विवेयक मुद्राविवेवक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की 
विधान-सभा के श्रध्यक्ष का निणय अन्तिम होगा. 


(४) श्रन्तिम पुर्ववर्ती श्रनुच्छेद के भ्रधीन जब मुद्राविधेषक विधान-परिषद्‌ को १० 
भेजा जाता है श्रौर जब वह श्रागामी भ्रनुवर्ती भ्रनुच्छेद के भ्रधीन श्रनुमति के लिये शासक 
के समक्ष उपस्थित किया जात हूँ तो प्रत्येक मुद्र।विधेयक पर विवान-सभा के प्रध्यक्ष 
का हस्ताक्षरित प्रमाए, भ्रंकित रहेगा कि वह मुद्राविधेयक हे. 


१७५. जो विवेषक किप्तो राज्य को विधान-सभा द्वारा, ग्रथवा विधान- 
परिषद्‌ वाले किसी राज्य के विधान-मंडल के दोनों आागारों द्वारा, पारित कर दिया १* 
गया है, वह शासक के समक्ष उपस्थित किया जायेगा श्रौर शासक विधेयक पर श्रपनी 
प्रनुमति देन या रोक लेने भ्रथवा विधेयक को प्रथान के विचारार्थ आरक्षित रखने 


की घोषणा करेगा : 


पर, जहां विधान-मंडल का केवल एक झ्रागार हे श्रौर विधेयक को उत्त श्रागार ने 
पारित कर दिया है, तो शासक स्वविवेक से विधेयक को संदेश के साथ लौटा सकेगा २० 
श्रौर इस संदेश में प्रार्थना कर सकेगा कि भ्रागार इस विधेयक पर भ्रथवा इस के किन्‍्हीं 
उल्लिखित प्रावधानों पर पुनविचार करे श्रोर विशेषतः उन संशोधनों के पुर:स्थापन 
को वांछनीयत। पर पुनविचार करे जिनको उससे श्रपने संदेश में श्रभिस्तावित किया हो, 
भ्रौर जब विधेयक इस प्रकार लोटाया जाये तब भ्रागार उस पर तदनसार विचार 
करेगा श्ौर यदि श्रागार विधेयक को संशोधन के साथ अथवा संशोत्न के बिना पुनः २४ 
पारण करे, और शासक के समक्ष प्रनसति के लिये उपस्थित करे तो शासक उस 
पर अ्रनमति नहीं रोकेगा. 


१७६. जब कोई विधेयक प्रधान के विचार के लिये शासक द्वारा झ्रारक्षित 
किया जाये तो प्रधान विधेयक पर अ्रपनी श्रनमति देने श्रथवा रोक लेने की घोषणा 
करेगा : ३० 

पर, जहां विधेयक मुद्राविधेयक न हो, वहां प्रधान, उस विधेयक को, राज्य के 
विधान-मंडल के उस श्रागार को श्रथवा स्थित्यनुसार उन श्रागारों को, भ्रन्तिम पूर्वंगामी 
श्रनुच्छेद के परादिक में उल्लिखित संदेश के साथ लौटाने के लिये, शासक को भ्रादेश 
दे सकता है श्रोर जब विधेयक इस प्रकार लौटाया जाये तो एक भ्रथवा दोनों श्रागार 
उस पर उस संदेश के पाने की तिथि से छः मास की भ्रवधि के भीतर तदनुसार पुनरविचार ३५ 
करेंगे, भ्ौर यदि वे उसे संशोधन के साथ श्रथवा बिना संशोधन के पुनः पारण करें 
तो वह, प्रधान के समक्ष उसके विचाराय॑ पुनः उपस्थित किया जायेगा. 


ग्राभिक विषयों में कार्य प्रणाली 


१७७. (१) प्रत्येक आाथिक वर्ष के लिये, राज्य के विधान-मंडल के प्रागार 
प्रथवश्य्रानारों के समक्ष, शासक, उस राज्य की उस बर्च के लिय प्राषणित प्राप्ति गौर ९० 


विधान-मंडल 
में आगागना- 

विषयक-कार्य - 
प्रणाली. 


प्राधिक्रत व्यय 
की अनुसूची 


का प्रामाणिकन, 


७ 


व्यप है विवरणपत्र रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में 'वाषिक 
आाथिक विवरण” के नाम से निर्देश किया गया है. 


(२) वेबिक आधथिक विज रण में सववि८१ व्यव को आगणनाओं में--- 
(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य प्रागनों पर प्रभत्त व्यय के रुप से 
वणित हैं उत है| वृत्ति के लिये अेज्ञित राशियां ; और ५ 
(ले) राज्य-आ्रागमों से किये जाने बाले श्रन्प प्रस्तावित व्यय की पति के 
लिपे भ्रपेक्षित राशियां ; 
पृथर्‌ पृथक दिखाई जायेंगी, और श्रागन-लेखे पर होने वाले व्यय का श्रन्य व्यय से 
विभेद किया जायेगा. 
(२) निम्न व्यध प्रत्येक राज्प के ग्रायनों पर प्रभत व्यय होगा-- (० 
(क) शासक के परिलाभ ओर अबिरेश तथा उतके पद से सस्बद्ध श्रन्य 
व्यय ; 
(व) विवान-मभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के श्रौर किसी राज्य में 
बिवान-पश्यिद होने को अवस्था में, विधात-परिषद के सभापति 
नेवा उपपभायत्ति के भो परिलाभ और अ्रधिदेय ; ५ 
(ग) ऐसे ऋणा-प्रभार, जिनकी देशता राज्प पर है, जिसमें व्याज 
प्रतित्थापन प्रणीवि प्रभार तथा निःक्यण प्रभार और उद्धार 
लेने तवा ऋण-सेवा तवा ऋण-निरक्राएण सम्बन्धी ग्रन्य व्यप 
साम्मनित होंगे ; 
(धर) किसी उच्च स्ायालव के शात्याधाशों के वेतन और अधभिदेयों १० 
सम्बन्धो-व्यय ; 
(हइ) किसो न्यायालय अथब। विववायो धर्माधिकरए के निएय, प्रादेश 
प्रववा परिनिणेप के संतोषण के लिये श्रपेक्षित कोई राशियां ; 


(च) इस संविधान से, श्रथव्रा राज्य के विधान-मंडल से, विधि द्वारा, 
इस प्रकार प्रभत घोषित किया गया कोई श्रन्य व्यय. 


१७८. (१) जितनी अ्रागएनायें राज्य के श्रागमों पर प्रभूत्त व्यय से सम्बद्ध 
हैं वे, विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी जायेगो, किन्तु इस खंड की किसी बात 
का यह प्रन्वय न किया जायेगा कि बहू, विधान-मंडल में, इनमें से किसी आगएना 
के पर्यालोचन को, रोकती हैं. 

(२) उक्त आगएनाशों में से जितनी भ्रन्य व्यय से सम्बद्ध हैं, वे, विधान-सभा ३० 
के समक्ष प्रदान मांग के रूप में रखी जापेंगी और विधान-सभा को शक्ति होगो कि 
किसी मांग को स्वीकार प्रयवा श्रस्वोकार करे प्रथवा किसी मांग को, उसमें उल्लिखित 
राशि को कम करके, स्वीकार करे. 


(३) ज्ञासक के भ्रभिस्ताव के बिना किसो भी भ्रनृदान की मांग न की जायेगी. 


१७६. (१) शासक श्रपन हस्ताक्षर हारा-- हे 


(क) श्रल्तिम पूर्वगामी प्रनुच्छेद के श्रधीन विधान-सभा द्वारा किये 
गये प्रनदानों का ; 


व्यय के अ्नुपूरक 
विवरण. 


अतिशायी 
ग्रनदान. 


झ्राथिक ु 
विधेयकों के लिये 
विशेष प्रावधान. 


श्द 


(स) राज्य के श्रागमों पर प्रभूत्त व्यय की पूर्ति के लिये भ्रपेक्षित विविध 
राशियों का, किन्तु जो श्रागार प्रथवा झागारों के समक्ष, पूर्वे 
रखे गये विवरण में दिखाई हुई राशि से किसी भश्रवस्था में भो 
ग्रधिक नहीं ; 


उल्लेख करने वाली सुवी को प्रामाणिक करेगा 


(२) इस प्रकार प्रामाएिक को हुई अ्रनुसूची विधान-सभा के समक्ष रखी 
जायेगी किन्तु विधान-मंडल में उस पर पर्यालोचन भ्रथवा मतदान न हो सकेगा. भू 


(३) श्रागामी निकटवर्ती दो श्रन॒च्छेदों के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुये, 
राज्यों के श्रागमों में से कोई भी व्यय सम्यक प्राधिकृत न माना जायेगा जब तक कि 
वह इस प्रकार प्रामाणिक की हुई भ्रनुसुच्री में उल्लिखित न हो. 8 

१८०. यदि किसो श्राथिक वर्ष में, राज्य के श्रागमों से उस वर्ष के लिये उस 
समय तक प्राधिकृत व्यय से ऊपर और व्यय श्रावशयक हो जाता हे, तो शासक, उक्त 
व्यय की श्रागणित राशि को दिखाने वाले अनुप्रक विवरण को श्रागार अथवा ग्रागारों 
के समक्ष रखवायेगा, श्रौर पूवगामी श्रन॒च्छेदों के प्रावधान उस विवरण तथा उस व्यय 
के सम्बन्ध में वेसे हो प्रभावी होंगे, जैसे कि वे वाधिक श्राथिक विवरण तथा उसमें 
वर्णित व्यय के सम्बन्ध में प्रभावी हे 


१५ 


१८१. यदि किसी आथिक वर्ष में राज्य के भ्रागमों में से किसी सेवा पर, 
जिस पर कि विधान-सभा का मत आ्रावश्यक है, उत्त सेवा के लिये श्रोर उस वर्ष के लिये 
प्रनुदत्त राशि से भ्रधिक व्यय कर दिया गया है तो, विधान-सभा के समक्ष उस श्राधिक्य 
के लिये मांग उपस्थित की जायेगी श्रोर' इस संविधान के श्रनुच्छेद १७८ श्रौर १७६ की 
के प्रावधान ऐसी मांग के सम्बन्ध में वेसे ही प्रभावी होंगे जंसे कि वे श्रनुदान की मांग 
के लिये प्रभावी हें 


१८२. (१) इस संविधान के भ्रनुच्छेद १७४ के खंड (१) के (क) से 
(च) तक पदों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये प्रावधान करने वाला विधेयक 
ग्रथवा संशोधन शासक के भ्रभिस्ताव के बिना पुरःस्थापित श्रथवा प्रस्तावित न किया * * 
जायेगा शरौर ऐसे प्रावधान करने वाला विधेयक विधान-परिषद्‌ में पुरःस्थापित न किया 
जायेगा : 


पर किसो कर के घटाने श्रयवा उत्सादन के लिये प्रावधान बनाने वाले 
किसी संशोधन के प्रस्तावन के लिये इस खंड के भ्रधीन किसी अ्रभिस्ताव की श्रपेक्षा 
न होगी. ३० 
(२) कोई विधेयक भ्रथवा संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिये प्रावधान 
करने वाला, केवल इसी कारए से न समझा जायेगा कि वह श्र दंड या भ्रन्य 
श्राथिक श्ञास्ति के श्रारोपए का ग्रथवा श्रनुशञाओ्रों के लिये शुल्क की या की हुई सेवाश्रों 
के लिये शुल्क की भ्रभियाचना का या देने का प्रावधान करता है, भ्रथवा इस कारए से 
कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी प्रथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनाथ्थ किसी +* * 
कर के आ्रारोपए,, उत्सादन, परिहरणा, परिवर्तन या श्रानियमन का प्रावधान करता है. 


(३) जिस विधेयक के भ्रधिनियम बनाये जाने, झ्ोर प्रवर्तन में लाये जाने पर, 
राज्य के ग्रागमों से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधान-मंडल के किसी 
झागार द्वारा पारित न किया जायेगा जंब तक कि उस विधेयक पर विचार 
करने के लिये उस झ्ागार को प्रधान ने झ्रभिस्ताव न किया हो. हर 


कार्य प्रणाली 
के नियम. 


राज्यों के 
विधान-मंडलों 
में प्रयोक्तव्य 
भाषा. 


विधान-मंडल 
में पर्यालोचन 
पर आ्रायंत्रण. 


विधान-मंडल 
की कार्यवाहियों 
की, न्यायालय 
परिपच्छा न 
करेंगे 


4 
सामान्य कायप्रणाला 


१८३. (१) इस संविधान के प्रावधानों के श्रधोन रहते हुए, राज्य के 
विधान-मंडल का कोई श्रागार श्रपनी कार्थप्रणाली के तथा श्रपने कार्यसंचालन के 
ग्रानियमन के लिये नियम बना सकेगा. 


(२) जब तक इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के अ्रधोन नियम नहीं बनाये जाते ४ 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपृर्व, राज्य फ्रे प्रमन्तीय विधान-मंडल के 
सम्बन्ध में, जो कार्यप्रणाली के नियम तथा स्थायी श्रादेश प्रवत्त थे वे, ऐसे संपरियर्तनों 
तथा उपयोजनों के साथ जिन्हें विधान-सभा का ग्रध्यक्ष श्रथवा विधान-परिषद्‌ का 
गोगे. जसी भो स्थिति हो, करे, उस राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावों 
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(३) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में, विधान-सभा के श्रध्यक्ष तथा विधान 
परिबद्‌ के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्‌, शासक, दोनों श्रागारों को संयकत 
बेठक-सल्जत्जों, तथा, उनमें परस्पर संचार-पम्बन्धो, कार्यप्रणाली के नियम बना 
सकेगा. 


(४) दोनों श्रागारों की संथुकत बेठक में विधान-सभा का श्रध्यक्ष, भ्रथवा १५ 
उसकी भ्रनुपस्थिति में ऐस। व्यक्तित ग्रध्यासी होगा जिसका इस अनुच्छेद के खंड (३) 
के श्रधीन बनाये गये कार्यप्रणाली के नियमों के श्रनुसार निश्चय हो. 


१८४. (१) र्िपो राज्य के विवात-मंडल में कार्य, उस राज्य में सामान्यतया 
प्रयुक्त भावा या भाषाओं में, अयव। हिनदो में, भ्रयज अंग्रेजों में, किया जायेगा. 


(२) विधान-प्भा का ग्रथ्यक्ष ग्रयवा विवान-परिवद्‌ का सभापति, जब २० 
कभो वहु उचित समझे, किसो सदस्य द्वारा किसी प्रन्य भाषा में दिये हुये भाषण का, 
उस राज्य में सामान्य तथा प्रशुक्त कियो भाषा में अ्यवा प्रंग्रेजी में संक्षेप, विधान- 
सभा में भ्रथवा विधान-परिवद्‌ में, जेसी कि स्थिति हो, प्राप्य कराने का प्रबन्ध करेगा 
श्रौर ऐसा संक्षेप उत्त आगार को कार्यवाहियों के उल्लेखपत्र में समाविष्ट किया जायेगा 
जिसमें कि वह भाषण दिया गया था. २५ 


१८४. (१) सर्वोच्च न्यायालय ग्रयवा किसी उच्च न्यायालय के किसी 
न्यायाधीश के कर्तेव्य-पालन से सम्बद्ध श्राचरण के विषय में राज्य के विधान-मंइल 
में कोई पर्यालोचन न होग।. 


(२) इस श्रनुच्छेद में उच्च न्यायालय के निर्देश में, प्रथम श्रनसूची के भाग ३ 
में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के कित्तो भो ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश २० 
होगा जो इस संविधान के भाग ५ के श्रध्याय ४ में दिये हुये किसो प्रयोजन के लिये 
उच्च न्यायालय हे. 


१८६ (१) कार्यप्रणाली में, किसो कथित भ्रतियमित के श्राधार पर राज्य 
के विधान-मंडल को किसो कार्यवाही की मान्यत। पर कोई आपत्ति न उठाई जायेगी. 


(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिकारी प्रयवा ग्रन्य सदस्य, जिसमे ३४ 
इस संविधान द्वारा भ्रथवा इसके श्रयोन, उत विधान-मंडल में कार्य प्रणाली को श्रयवा 
कार्यसंचालन को श्रानियमन करने को, प्रयवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हें, 
उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के श्रधीन न होगा. 


विधात-मंडल 

के विश्रान्तिकाल 
में शासक की 
अध्यादेश- 
प्रवर्तनशक्ति, 


गग्भीर सच्च- 
म्त्यस्थिति में 
शासक की 
शवित, 


६० 
भप्रध्याय ४.--शासक की विधायिनी शक्ति 


१८७. (१) उस समव को छोड कर जब, राज्य की विधान-सभा, और 
जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हे वहां, विधान-मंडल के दोनों भ्रागार, सश्रस्थ हैं, यदि 
किसो समय शात्षक को यह निशचव हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे 
बाधित करने बाली परिस्थितियां विद्यमान हैं तो बह ऐसे भ्रध्यादेश प्रवर्तेन कर सकेगा ५ 
जो उसे परिस्थितिवों के कारण भ्रावश्यक दीखें: 


पर शासक, प्रधान के निदेश के बिना, कोई ऐस। प्रध्यादेश प्रवतेन न करेगा 
पदि राज्य के गिवान-मंडल का, उन्हीं प्रावधानों वाल। अधिनियम इस संविधान के 
प्रावधानों के ग्रवोन प्रमान्य होत+, जब तक कि प्रधान के विचार के लिये श्रारक्षित किया 
जा कर, उते प्रश्ान की स्वोकृति न मिल गई होती. है 


(२) इस श्रनुच्छेद के ग्रवोन प्रवरतित भ्रध्यादेश का वहों बल झोर प्रभाव 
होगा जो शासक द्वार। स्वीकृत राज्य के विधान-मंडज के अधिनिवम्त का होता हैं, 
किन्तु प्रत्येक ऐसा श्रध्यादेश--- 


(क) राज्य को विधान-सभा के समक्ष, श्रौर जहां राज्य में विधाद-परिषद्‌ 
हें वहां दोनों अगार। के समक्ष रखा जायेगा और विधान- 
भंडल के पुनः भ्रधिविष्ट होने से छः सप्ताह के अ्रवसान पर, 
ग्रथव। यदि उस कालावधि के ग्रवसान से पूर्व उसकी 
प्रतिनिन्दी का संकल्प विधान-सभ। से पारित और यदि 
विधान-परिषद हे तो उक्षसे स्वीकृत, हो जाता हैं तो संकल्प 
पारण होने पर, श्रथवा संकल्प स्वीकृत होने पर, जैसी स्थिति ९ 
हो, प्रवत्त न रहेगा ; और 


न 


मं 


(ख) शासक द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत किया जा सकेगा. 


द्य/ख्या.--जब विआन-परिबद बाले राज्य के विधान-मंडल के आगार भिन्न 
सिन्न विधियों में पुनः एकत्रित होने के लिये बुलाये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनाथ्थ 
छ: गय्ताह की अ्रवधि को गणना उन तिथियों में से पिछुली तिथि से की जायेगी. २५ 


(३) इस अनुच्छेद के अ्रत्ोन प्रवर्तित श्रध्यदिश, यदि और जिस पात्रा तक ऐसा 
प्रावधान करता है जो विधान-मंडल हारा निर्मित और गासक द्वारा स्वीकृत झधिनियम 
के रूप में प्रभान्‍्य हीत! तो वह भ्रध्यादेश उस मात्रा तक शब्य होगा: 


पर, राज्य के विधान-मंडल के किसी भ्रधिनिथम का, संसद भ्रधिनिधम से श्रथवा 
किसी वर्ततान विधि से, किसी समवर्तो सूची में श्रंकित किसो विषय के सम्बन्ध से, २० 
विरोध का प्रभाव दशनियाले इस संविधान के प्रावधानों के प्रथोजनाथ इस श्रनच्छेद के 
प्रनसार प्रधान के निदेश से प्रवतित अ्रध्यादेश, उस राज्य के विधान-मंडल का ऐसा 
ग्रधिनियम समझा जायेगा जो प्रधान के विचार के लिये रखा गया है भ्रोर जिस को 
उसने स्वीकृति दे दी. 


भ्रध्याय ५.--गम्भीर सद्यस्कृत्य स्थिति विधयक प्रावधान ३ 


१८८, (१) यदि किसी समय किसो राज्य के शासक को समाधान हो 
जाये कि, गम्भीर सद्स्कृत्थस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य को शान्ति और ब्रक्षोभ 
शंकास्पद हो गए हैं श्र इस संविधान के प्रावधानों के भ्रनुसार राज्य का शासन 
चलाना सम्भव नहीं रहा, तो बहु उद्धोषणा के द्वारा घोषित कर सकेगा कि में भ्पने 


परिभाषाएँ 


प्रनुमुचित और 
वन-जा ति-क्षत्रा 
का प्रशासन. 


उच्च न्यायालय 
का भ्र4. 


श्र 


प्रकार्यों को उद्धोषणशा में उल्लिखित मात्रा तक, स्वविवेक से प्रयोग में लाऊंगा. ऐसी 
किसी उद्घोषणा में ऐसे प्रान॒ंगिक तथा सपनुवर्तो प्रावधान रह सकेंगे जैसे शासक 

को उद्धोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के हेतु श्रावश्प्रक अभ्रथवा वाञ्छनोय 
दौखे. इन प्रावधानों में, राज्य के किसो विकाय अथवा प्राधिकारों संबंधी इस 
संविधान के किन्‍्हीं प्रावधानों के प्रवर्तन को पृएंतः अथवा अंशतः स्थगन करने १ 
के लिप॑ प्रावधानों का समावेश हों सकेगा : 

पर इम खण्ड की किसों भो बात से शासक को यह प्रतथिकार न होगा कि वह 
उच्च न्यायालयों संबंधी इस सॉवधान के किसो प्रावधान के प्रवर्तत को या तो पूर्णतः 
श्रयव। अंशत: स्थगन करे. 

(२) शासक, उद्धोषणा की संसुद्चना प्रधान को तुरन्त हो देगा और प्रधान १० 
तब या तो उस उद्धोषणा को खण्डित कर सकेगा था ऐसी कार्य वहो कर सकेगा जंसी 
वह इस संबिधान के श्रनच्छेद २७८ के अधोन श्रयने में निहित सद्यस्कृत्यता को 
शक्तियों के प्रथोग में समपयकत समभे. 

(३) इस ग्रनुच्छेद के ग्रधोन की गई उद्घोषणा दो सप्ताह की समाप्ति 
पर प्रवुत्त न रहेगो यदि उते दा(सक अथवा! प्रधान ने लोक अ्रध्रि सुचना हारा उससे १५ 
पूर्व ही सबण्डित न कर दिया हो. 

(४) इस अ्रतुच्छेर के भवन अझवते प्रकार्यों का प्रयोग शासक स्वविवेक से 
करेगा. 

ग्रध्याय ६.--प्रनुसुचित और वनताति-क्षेत्र 
१८९. इस संजिवान में-- २० 

(क) अनुसूचित क्षेत्र" इस पद से वे क्षेत्र श्रतित्रेत है जो पंचम अनुसूची 
को कण्डिका १८ से संलग्ग सारणो के भाग ? से ७ में उल्लि- 
खित हैं, तथा जिनके संबंध उन राज्यों से हे जिनसे वे भाग 
संबद्ध है; 

(थ) “वन-जातिज्षेत्र' इस पद से वे क्षेत्र प्रभिप्रेत हे जो ष5 प्रनुसुचो २५ 
की कष्डिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ और २ में 
उल्लिखित ह 

१६०. (१) प्रयव अनुसूचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसो 
राज्य के अन्तर्गत ग्रतुसुवित क्षेत्रों ्रोर बन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन झौर नियन्त्रण 
के लिये पंचम प्रत॒मुचों के प्रावधान लागू होंगे. ३० 

(२) ग्रामाम राज्य के वनजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के लिये षष्ठ प्रनुसूचो 
के प्रावधान लाग होंगे. 


ग्रध्धाय ७,-- राज्यों के उच्च न्यायालय 


१६९१. (१) इस संविधान के प्रयोजनाथं प्रथम श्रनुसुवी के भाग ३ मे 
उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर, भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्न- ३५ 
लिखित न्यायालय, उच्च न्यायालय समझे जायेंगे, भ्र्थात्‌-- 
(क) कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इलाहाबाद, पटना श्रोर नागपुर के उच्च 
न्यायालय, पूर्वो पंजाब का उच्च न्यायालय और श्रवध का 
मुल्य न्यायालय ; 


उच्च न्यायालयों 
का संघटन. 


उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश 
की नियुक्ति और 
उस के पद के 
प्रतिबन्ध, 


६२ 


(ख) इन राज्यों में से किसी राज्य का कोई दूसरा न्यायालय जिसे इस 
प्रध्याय के भ्रनुसार उच्च न्यायालय संस्थापित श्रथवा पुन- 
स्पंस्थापित किया गया हो; प्रौर 


(ग) इन राज्यों में से कियो राज्य का कोई दूतरा न्याय/लय जिसे समृप- 
युतत्र विवान-प्रण्डज विधि द्वारा इस संविधान के प्रयोजनाथ 
उच्च न्यायालथ घोषित करे: 


पर यदि समपथुक्त विधान मण्डल इस खण्ड में वित किसी न्यायालय या 
न्यायालयों का स्थान लेने के लिये कितो उच्च स्यायालव के स्थापन का प्रावधान 
करे, तो उस नए न्यायालय के स्थायन-काल से इस प्रनच्छेद का इस प्रकार प्रभाव 


होगा मानो कि उसमें इस प्रकार प्रतित्थापित न्यायालय या न्यायालयों के स्थान में १० 


इस नये न्याय|लय का वर्णन रहा हो. 


(२) श्रन्यथा प्रावहित अ्रवस्था को छोड कर, इस श्रध्याय के प्रावधान, 
इस ग्नुच्छेद के खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय को, लाग होंगे. 


१६२. प्रत्येक उच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय होगा श्रोर वह एक मुख्य 
न्यायाधीश तथा ऐसे भ्रन्य न्यायाधीशों का बनेगा जिन्हें प्रधान समय समय पर नियुक्त 
करता ग्रावश्यक समझे: 


पर इस प्रकार निवक्‍त व्यायाधीशों और इस श्रध्याय के श्रागामी प्रावधानों 
के भ्रतुसार प्रधान द्वारा नियुक्त किन्‍्हीं भ्रपर न्यायाधीशों को मिला कर 
उनकी संख्या किसो भो समथ उत्त अधिकतम संख्या से ग्रधिक न होगो जो प्रधान 
उस न्यायालय के संबंध में झ्रादेश द्वारा निश्चित करे. 


१६९३. (१) भारत के मुठ्य स्थायाधीद्ा से, उस राज्य के शासक से, प्रौर 
मुख्य न्यायाधोश को छोड ग्रन्य न्यायाधोदा की नियुक्ति की श्रवस्था में उस राज्य 
के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधोश से, परामर्श करने के पठचात्‌ प्रधान, स्वहस्ता- 
क्षरित तथा स्वमुद्रांकित अधिप्रत्र हारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को 


१५ 


२० 


निधुक्त करेगा श्रोर बह उस समय तक पदारूढ़ रहेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की २४५ 


ग्रायु को प्राप्त न कर ले, या उससे भ्रधिक उतने वर्ष की प्राय को प्राप्त न कर ले जो 
पंसठ वर्ष से प्रधिक न हो श्रौर जिसे उत राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा एतदर्थ 
निश्चित करे : 


चल 


(क) कोई न्यायाधोश, शासक को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा ३० 


अपने पद को त्याग सकेगा ; 


(ख) इस संविधान के प्रनच्छेद १०३ के खण्ड (४) में सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधोद के निष्कासनाथ प्रावहित रीति से कोई न्याया- 
घोश अपने पद से प्रधान द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा ; 


(ग) प्रधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय भ्रथवा किसी दूसरे उच्च न्यायालय ३४ 


का न्‍्यायाधोश नियुक्त किये जाने पर उस स्यायाधीदा का पद 
रिक्त हो जायेगा. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय सम्बन्धी 


कतिपय प्रावधानों के संबंध में लागू हैं, और जहां जहां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हें उनके स्थान में 
की उच्च न्याया- उच्च न्यायालय के दिदेश हो जाएंग. 
लयों पर प्रयुक्ति, 


पद-प्रवश से 


१२ 


(२) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्ति के लिये कोई 
व्यक्ति तब तक योग्य न होगा जब तक कि वह भारत का जानवद ने हो ; श्रौर-- 


(क) किसी राज्य में जिसमें या जितके लिप्रे कोई उच्च न्यायालय हैं 
वहु कम से कम दप्त वर्ष तक न्यायिक पद धारण ने कर 
चुका हो ; या | 


(ख) किसी उच्च न्यायालय का अ्रथवा ऐसे दो श्रथवा प्रधिक न्यायालयों 
का लगातार कम से कम दस वर्ष तक प्रधिवक्‍ता न रह चुका हो. 


व्याव्या ९--इस खण्ड के प्रयोजनाथ्थ - - 


(क) किसी उच्च न्यायालथ के भ्रधिवक्‍ता रहने की कालावधि की 
गएना में वह कालावधि भी समादिष्ट होगी जिसमें कि किसी ३९ 
व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण 
किथा हो ; 


(ख) उप्त कालावधि की गएना में, जिसमें कोई व्यक्ति प्रथम भ्रनुसची 
के भाग १ श्रथवा २ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य में न्यायिक पद धारण कर चुका है या किसो *ह* 
उच्च न्यायालय का अ्धिवक्‍ता रह चका हूं, इस संविधान 
के प्र/रम्भ से पूर्व की उत्त भ्रवधि का भो समावेद्ञ किया जावेगा 
जिसमे उसने, किसी ऐसे क्षेत्र में जो १५ भ्रगस्त १९४७ के 
पत्र, भारत-शासन-अधिनिधम, १६३५, को परिभाषा के भ्रनुसार 
ब्रिटिश भारत में था, न्यायिकपद धारण किया हो श्रथवा *९ 
ऐसे किसी क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय का भ्रधिवक्ता रह 
चुका हो. 


धयास्या २---दस खण्ड के उपलण्ड (फ। »,. (.)) भ॑ उच्च न्यप्यालय 
के निर्देश में प्रथम भ्रनुस॒ची के भाग ३ में उत्त समय उल्लिखित रहे राज्य के किसी 
ऐसे न्यायालय के निर्देश का समावेश होगा जो इस संविधान के श्रनुच्छेद १०३ श्रौर * * 
१०६ के प्रयोजनों के लिये उच्च न्यायालय हें. 


१९४. इस संविधान के भ्रनुच्छेद १०३ के खण्ड (४) भ्ौर (५) के प्राव- 
धान, उच्च स्यायालय के संबंध में बसे ही लागू होंगे जेसे कि वे सर्वोच्च न्यायालय 


३० 


१६५. किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीद्-पद पर नियुक्त, 


पूर्व उच्च न्याया- प्रत्येक व्यक्ति, प्रपने पद-प्रवेश के पूर्व उस राज्य के शासक के समक्ष श्रथवा उससे तदर्थ 


लयों के न्याया- 
धीशों की 
घोषणा. 


नियुक्त किसी व्यक्तित के समक्ष तृतीय भनसूची में एतदर्थ दिये हुए प्रपत्र के प्रनुतार 
धोषणा करेगा प्रौर उस पर हस्ताक्षर करेगा. 


उच्च न्यायालय 
में ययायाधीश का 
पद धारण कर 
चुके हुए व्यक्ति 
के लिये न्‍्याया- 
नयथों में ग्रयव्रा 
किसी प्राधिकारी 
के समक्ष अधि- 
वचन करने पर 
प्रतिषेध. 


न्यायाधीशों के 
वेतन, आदि. 


ग्रस्थायों न्‍्याया- 
धीश. 


ग्रपर न्याया« 
शीश, 


€्‌४॑ 


१६६. कोई व्यक्ति जो-- 


(क) कितो उच्च सवाल के न्यायाधोश का, श्रथवा 
(ख) अ्रधिवस्तु वर्ग (बार) में से भर्ती किया जाकर किसी 
उच्च न्यायालय के बपर स्थधायाधीदा या ग्रस्थायी न्यायाधोदा का, 
पद घारए कर चुका हैं, भारत के राज्य-क्षेत्र के किसों न्यायालय थीं ५ 
ग्रथवा किसी प्राधिकारों के समक्ष ग्रभिवक्‍ता का काय ने करेगा. 


१६७. प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्याधाधीश ऐसे वेतनों श्रौर भ्रधिदेयों 
के तथा भ्रवकाश और उत्तर वेतन संबंधी ऐसे अधिकारों के श्रधिकारी होंगे 
जेसे कि समय समय पर उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई हुई विधि में, भ्रथवा १० 
विधि के अवोल, नियत किये गये हों जिसके ग्रन्तर्गत उस न्यायालय का मुख्य अधि- 
ष्ठान (सोट) हो, और जब तक वे इस प्रकार नियत नहीं किये जाते तब तक ऐसे 
वेतनों और ग्रधिदेयों के तथा अवकाश और उतर वेतन संबंधी ऐसे श्रधिकारों के 
अधिकारों होंगे जसे कि द्वितोय अ्रनुसूचो में उल्लिखित हें: 

पर किप्ो उत्य स्थायालव के मुख्य स्वायाधोश का वेतन च(र सहस्ा रुपये १५ 
प्रति मास से कप ने होगा और किसो उच्च न्‍्यायालव के किसों दूसरे न्यायाधोश का 
बेतन साढे तीन सहरसा रुपये प्रति मास से कम ने होगा: 

पर यह श्रार भो कि न तो न्यायाधीश के वेतन में श्रौर न श्रवकाश भ्रथवा उत्तर 
वेतन सम्बन्धी श्रधिकारों में उत्की नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई ऐसा परिवतंन 
किथा जायेगा जिस से उस को झलाभ हो. २० 


१६८. (१) जब किपों उच्च न्यायालय के मुख्य न्थ/याधोश का पद रिक्त 
हो या जब मुख्य न्यायाधोश भ्रतुपस्थिति ग्रथव। भ्रत्य कारए से ग्रपने पद के कतंव्यों 
के पालन करने में प्रतमर्य हो, तब उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई 
एक जिसे प्रधान तदर्थ नियुक्त करे, उध पद के कर्तेव्यों का पालन करेगा. 

(२) (क) जब किपो उउच्र न्यायालय के किपों श्रत्य स्थायाधीश का पद २५ 
रिक्त हो अववर। जब ऐप। कोई स्यथावोश ग्रस्थायों रूप से सुख्य न्यायाधीश के कार्य 
करने के लिये निउृक्त किया जाये, या जब अनुपस्थिति श्रयत्रा प्रत्य कारण से प्रपने 
पद के कर्तव्यों का पालन करने में श्रपत्रयं हो, तब न्यायाधीश निधुकत किये जाने 
के ययोचित योग्यता रखने वाले व्यक्षित को, प्रधान, उप न्यायालय के न्यायाधीश 
का कार्य करते के लिपे नियुक्त कर सकेगा. ३० 

(ख) नियुक्त व्यक्ति, इस प्रकार कार्य करते समय, उस न्यायालय का न्याया- 
धोश समभा जाएगा. 

(ग) इस खाड़ को किपो बात से, प्रशान को, इस खण्ड के श्रधीन की हुई 
किसी नियुक्षित के खण्डन करने में कोई बाधा न होगी. 


१६६. यदि किसो उच्च न्यायालय के कार्य में भ्रस्थायी वृद्धि होने के कारए ३५ 
श्रथवा ऐसे किसी न्‍्यायालथ में कार्य के श्रवशिष्ट रहने के कारए प्रधान को यह दीखे, 
कि उस न्यायालय के न्यायाधोश्ञों की संख्या में, उस समय के लिये वृद्धि की जाये, तो, 
न्यायाधोशों की श्रधिकतम संत्या सम्बन्धी इस भ्रध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों के श्रधीन 
रहते हुए, प्रधान, न्यायाधीश नियुक्त किये जाने की बथोचित योग्यता रखने वाले 
व्यक्तिथों को दो दर्ष से श्रनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो बहु निर्धारित करे उस ४० 
त्यायालय के अ्रपर न्यायाधीश नियक्त कर सकेगा. , ' 


सेवा-निवृत्त 
न्यायाधीशों की 
उच्च न्यायालयों 
की बेठकों में 
उपस्थिति, 


विद्यमान उच्च 
न्यायालयों के 
क्षेत्राधिका र, 


विशेष लेखों के 
निकालने की 
उच्च न्यायालयों 
की शक्ति, 


उच्च न्यायालयों 
के प्रशासन- 
प्रकाय॑. 


६४ 


२००. इस प्रध्याय में किसो बात के होते हुए भी, किसी उच्च न्यायालय 

का सूरुय स्यायाधीश किसी समय भी, इस भ्रनच्छेद के प्रायधानों के श्रधीन रहते 

ए फिसी व्यक्ति से, जो उस न्यायालय के न्याय;धीश का पद धारण कर चका है, 

उत्त न्यायाजय में स्य/यादीद के रूप में बेठने की तथा कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, 

श्र इस प्रकार प्राधित प्रत्येक प्यक्ति को इस प्रकार जठने ओर कार्य करने के काल में, 

उस न्यायालय के न्यायाधीक्ष के सब क्षेत्राथिकर, शक्ष्तियां श्रोर विशेशधिकार होंगे, 
किन्तु वह भ्रन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश व समभा जायेगा 


पर, जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 
बेठने तया कार्य करने की सहपति ने से तब तक इस प्रनच्छेद की कोई बात उसे ऐसा 
करने की श्रपेक्ष करनेवाली न॑ रामभी जायेगी 


२०१. इस संविधान के प्राब्जानों के अधीन रहते हए, और इस संविधान 
द्वारा विधान-मण्डल को प्रदस शक्नियों के श्राधार पर समस्तित विधान-सण्डल द्वारा 
बनाई हुई फिसो वि।ध के प्रववधानों के अ्पीच रहुते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्यप्ा- 
लग का क्षत्राधिकार तया उस में प्रशासित विधि, शोर उस स्यायालय में नया 4-प्रशासन 


के सम्बन्ध में उसके न्यायाधीशों की ऋपशाः शक्तियां, जिन न्‍्याथालप के नियम १५ 


बनाने को किसो दक्ति का तथा उस न्यायाजय की बेठकों और उसके सदस्यों के 
ग्रकेल या भाजन न्यायालयों में बेठने के श्रानियमन करने की दाक्ति का समावेद्ा 


# ०. 


हैं, बसी ही रहेंगी, जसी इस संविधान के प्र/रम्भ से सथ्: प्॒व॑ थीं 


पर श्रागम-सम्बन्धी, भ्रथत। उसके इकटठा करने में आादिए ग्रथवा कत 


१० 


किसी काय सम्बन्धी विषय में किसी भी उच्च न्याधालय के आ्ररम्भिक क्षेत्राधिकार २ 


का प्रयोग, जिस किसी भ्रायन्त्रण के भ्रधीन इस संतिधान के प्रारम्भ से सद्य: पर्व था, वह 
प्रायंत्रण ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर भ्रव लागू न होगा 


२०२. (१) इस संविधान के भ्रनच्छेद २५ में किसी बात के होते हुए भी 
प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन सभ्युण क्षेत्रों में, जिनके सम्बस्ध में वह क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग करता है, इस संविधान के भाग ३ मं प्रदत्त श्रधिकारों में से किसी को 
भो प्रवर्तन करने के लिये तथा किसी भ्रन्य प्रयोजनाथथ, बन्धपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध, 
प्धिकार-[ च्छा भ्रोर उत्प्रेषण लेख के प्रकार के निदेश श्रथवा श्रादेश निकालने 
की शक्ति होगी. 


(२) इस श्रनुच्छेद के खण्ड (१) द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, 


(१) 
इस संविधान के ग्रतुच्छद २५ के सण्ड (२) द्वारा सर्वोच्च न्यायालग को प्रदत्त दाक्ति ३ 


का प्रत्पीकरण न होग! 


२०३. (१) प्रत्येक उच्च न्यायालय, उन सभस्त राज्य-क्षेत्रों में, जिनके 
सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्यायालयों पर भ्रधीक्षए करेगा. 


(२) उच्च स्थायालय-- 

(क) ऐसे न्यायालयों से प्रत्याय मंगा सकेगा ; 

(ख) किसी व्यवहार या पुनविचार-प्रार्थंना को किसी ऐसे न्यायालय से 
समान अथवा वरिष्ठ क्षेत्राधिकार वाले किसी दूसरे न्यायालय 
को हस्तान्तरण करने का निर्देश दे सकेगा या ऐसे व्यवहार 
या पुनविचार-प्रार्थना को किसी ऐसे न्यायालय से स्वयं भ्रपने 

सकेगा ; 


४० 


विशेष भ्भियोगों 
के वैधिक विचार 
के लिये उच्च 
न्यायालय को 
हस्तान्तरण, 


उच्च न्यायालया 
के अभ्रधिकारियों 
और सेवकों के 
वेतन, अधिदेय 
भोौर उतर वेतन 
तथा उच्च 
न्यायालयों के 
व्यय, 


उच्च लयायालय 
संस्थापन अथवा 
पुनस्संस्थापन 

करने की शक्ति, 


६९ 


(ग) ऐसे न्यायालयों को कार्यरीति और कार्यवाहियों के श्रानियमन के 
हेतु सामान्य नियम बना सकेगा और निकाल सकेगा तथा 
प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा; भ्ौर 


(घ) इन न्याथालयों के श्रधिकारियों द्वारा रखो जाने वाली पुस्तकों, 
प्रविष्टियों भौर लेखों के प्रपत्रों का विनिधान कर सकेगा. ्‌ 


(३) उच्च न्यायालय, उन शुल्कों को सारएियां भी निश्चित कर सकेगा 
जो इन न्यायालयों के प्राइविवाक को तया समस्त लिपिकों प्रोर श्रधिकारियों को, 
तथा इनमें वृत्तिकारी प्राभिकर्ताप्रों, श्रधिवक्‍ताशों श्रोर श्रभिवक्‍ताओ्रों को मिल 
सकेंगे : 


पर इस शअ्रनुच्छेद के खण्ड (२) या खण्ड (३) के भ्रधीन बनाये हुए कोई १० 
नियम, या विनिहित कोई प्रपत्र भ्रथवा निश्चित कोई सारणी, उस समय प्रवतंमान 
किसी विधि के प्रावधानों से श्रसह॒गत न होगी, और इन सब के लिये शासक के पूर्व 
प्रनुमोदन की श्रपेक्षा होगी. 


२०४. यदि उच्च स्यायालय का समाधान हो जाये कि उसके श्रधीनस्थ 
न्यायालय में लंम्बमान फिसी प्रभियोग में इस संविधान के निर्वेचत विधयक कोई सार- १४ 
बद्‌ विधि प्रइन प्रन्तर्भूत है, तो वह उस अ्रभियोग को श्रपने पास ले लेगा झ्रौर उसका 
निएय करेगा. 


व्यास्या.--इस भ्रनुच्छेद में उच्च न्यायालय “ में इस प्रकार लम्बमान किसी 
प्रभियोग के सम्बन्ध में प्रथम भ्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के 


भ्रन्तगंत श्रन्तिम क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय का समावेश है. २० 


२०५. (१) किसी उच्च न्यायालय के श्रधिकारियों तथा सेवकों को भ्रथवा 
उनके सम्बन्ध में, दिये जाने वाले वेतनों, भ्रधिदेयों तथा उत्तर वेतनों को, उस न्यायालय 
का मुल्य न्यायाधीश उस राज्य के शासक से परामर्श करके नियत करेगा जिस राज्य 
में उस उच्च न्यायालय का मुख्य श्रधिष्ठान हे. 


(२) उच्च न्यायालय के प्रशासन व्यय, जिनमें उस न्यायालय के भ्रधिकारियों २५ 
तथा सेवकों को पझ्थवा उनके सम्बन्ध में दिये जाने वाले समस्त वेतन, भ्रधिदेय तथा 
उत्तर वेतन, और उस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भ्रधिदेय भी सम्मिलित 
हैं, उस राज्य के श्रागमों पर प्रभृत्त होंगे, और उस न्यायालय द्वारा लिये गये शुल्क 
प्रथवा श्रन्य मुद्रायें उन श्रागमों के भाग होंगे. 


२०६. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य ३० 
का विधान-मण्डल विधि द्वारा श्रपने प्रथवा श्रपने किसी भाग के लिये उच्च न्यायालय 
संस्थापित कर सकता हे भ्रथवा किसी वर्तमान उच्च न्यायालय को उसी रीति से भ्रपने 
भ्रथवा श्रपन किसी भाग के लिये पुनस्संस्थापित कर सकता है, श्रथवा यदि उस राज्य में 
दो उच्च न्यायालय हे तो उनको मिला कर एक बना सकता हें. 


(२) जहां, पूर्वोक्‍्त प्रनुतार किसी न्यायालय का पुनस्संस्थापन श्रथवा दो ३४५ 
न्यायालयों का सम्रामेलत किया गया हें वहां उस राज्य के विधान-मण्डल द्वारा 
बनाई विधि में-- 


(क) उस न्यायालय श्थवा उन न्यायालयों के, समस्त वर्तमान न्यायाषीक्षों 


के, तथा ऐसे वर्तमान भ्रधिकारियों प्रोर सेवकों के, जो प्राकयक 


पममे जाये, श्रपने श्रपने पदों पर चालू रखने के लिये; भोौर ४७ 
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(ख) समस्त जम्बमान विषयों का, पुनस्‍्संस्थापित न्यायालय श्रथवा 
नवीन स्याथालय के समक्ष ले जाने के लिये, 
प्रावधान रहेगा और उससें ऐसे दूसरे प्रावधान भी हो सकेंगे जो पुनस्संस्थापन 
झ्रयवा समामेलन के कारण आतदपक दीखें, 


उच्च न्यायालयों २०७. संसद विधि द्वारा-- प्‌ 


के क्षेत्राधिकार हि हे श 
के प्र री उच्च र ्॒॒के क्षेत्राधिक्र का विस्तार 

हे विस्तार यम (क) किसी उच्च स्यायाल । र्‌ । | ज्सि राज्य में 
अपवर्जन. उस का मुख्य प्रधिष्ठान है, उस से भिन्न राज्य में ग्रथवा भिन्न 


राज्य के किसी क्षेत्र में; श्रथवा 


(सर) दिसी उच्च न्यायालग के क्षेत्राधिकार का ग्रपवर्जन जिस राज्य में 
उस का मट्प प्रविष्ठान हूँ उम्त से भिन्न राज्य से श्रयवा भिन्न १०७ 
राज्य के किसी क्षेत्र से, 
कर सकेगी : 
पर ऐसे किसी प्रयोजन के लिये संसद्‌ के किसी श्रागार में कोई विधेयक पुरः 
स्थापित न किया जायेगा जब तक कि-- 


(१) जहां प्रथम ग्रवसूची के भाग १ या भाग ३ के विभाग क में उस समय : है 
उल्लिखित रहे राज्य में, भ्रथवा ऐसे राज्यान्तर्गत किसी क्षेत्र में 
सेबराधिकार का विस्तार होना हो या ऐसे राज्य प्रथवा क्षेत्र से 
क्षेत्राधिकार का श्रपवर्जद होना हो, तो ऐसे दूसरे राज्य की 
सहमति प्राप्त न कर थी गई हो; शोर 


(२) जहां क्षेत्राधिकार फा विस्त/र होना हो तो उस राज्य की भी सहमति १९ 
न ले ली गई हो जिसमें उच्च स्थायालथ का मुख्य श्रधिष्ठान 


हे. 
राज्य के बाहर २०८. जहां, उच्च न्यायालय, ऐसे राज्य के बाहर जिसमें उसका मुख्य 
क्षेत्राधिकार प्राप्त श्रधिष्ठान हे, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधकार का प्रयोग करता है, तो इस 
किसी राज्य के. संविधान की किसी बात का यह भ्रन्वव न होगा कि वहु--- २५ 
उच्च त्याथ।जथ | 
के क्षेत्राधिकार के (क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिसमें उस न्यायालय का मुख्य 
सम्बन्ध में, राज्यों ग्रधिष्ठान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, श्रायंत्रणा या उत्सादन 
के विधान-मंडलों की शक्ति प्रदान करती हैं ; 
की, विधि बनाने 
की शक्ति पर (ख) प्रथम भ्रनुतुची के भाग १ या भाग ३ में उस समय उल्लिखित 
ग्रायंत्रण. रहे राज्य के विधान-मंडल को जिसमें ऐसा कोई क्षेत्र स्थित है, ३७ 
उस क्षेत्राधिकार के उत्सादन की शक्तित प्रदान करती है; 
प्रधवा 


(ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये तदर्थ विधि बनाने की शक्ति रखनेवाले 
विधान-संडल को, उस न्यायालय के उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रा- 
घिकार-विषयक ऐसी विधियां पारित करने से, श्रवरोध ३४५ 
करती हूँ, जेसी कि वह, इस श्रनच्छेद के खंड (ख) के ग्रधीन 
रहते हुपे, पारित करने के लिये भ्रधिकृत होती, यदि उस 
ध्यायालय का मुख्य अधिष्ठान उस क्षेत्रमं होता. 


निर्व चने, 


राज्य के मुख्य: - 
केश्षक. 


द्द्द 


२०९. जहां कोई उच्च स्थायालय एक से शधिक राज्यों के सम्बन्ध में, 
या किसी राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उप राज्य का भाग नहीं है, क्षेत्रा- 
धिकार का प्रयोग करता है, तो-- 
(क) इस प्रध्यात्र में उच्च स्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में, 
दासक के प्रति जो निर्देश हैं उनका अन्वय उस राज्य के शासक ४ 
के प्रति माना जायेगा जिसमें उस न्यायालय का मुख्याधिष्ठान 


हैं; 

(ख) प्रधानस्थ स्थायालयों के लिये बने नियमों, प्रयज्ों तथा सारणियों 
के, शासक द्वारा झनमोदन के लिग्रे जो निर्देश हे, वह उस 
राज्य के शासक था नरेश द्वारा प्रतुभोदन के लिये माना जायेगा १० 
जिममें प्रधीनस्थ न्यायालय स्थित है, श्रौर यदि वह किसी ऐसे 
क्षेत्र में स्थित हे जो प्रथम अ्नसची के भाग १ या भाग ३ में 
उस्त समय उल्लिखित रहे किसी राज्य का भाग नहीं हैँ तो 
प्रधात द्वारा अनयोदन के लिये माना जायेगा ; 


(गम) राज्य फे आगमों के प्रति जो निर्देश |, वे उस राज्य के श्रागमों ११ 
के प्रति मात जायेंगे शिसम उस स्पाथालय का मुख्य श्रधिष्ठान 


अध्याय <,.--राष्यों के मुस्याकिक्षक 


२१०. (१) प्रथम शासूयी के भाग १ में उत लम्य उल्लिखित रहे किसी 
राज्य का विधःन-पंडल, विधि द!श, उस राज्य के लिये मुछ्णंकेक्षक वी निथुक्ति के लिये २० 
प्रावधान कर सकेथा गौर जब ऐसा प्रावबाल किया जग) चके तो, शासक स्वविवेक से 
धध राज्य के जि मुए्यो कक्ष िएक्त कर पकेता श्र ४५ प्रकार नियुक्त मस्यांकेक्षक 
ग्रे पद से, केवल उप्त रोत और उठ का रणों से ही, निष्कातद किया जा सकेगा, 
जिस राति श्र जिन का रणीं से कि उत राज्य के उच्च न्पायालय का कोई न्यायाधीश 
निष्कासत किया जा सकता है. २५ 


(२) किसी राज्य के विध,न-मंडल द्वार, हस भ्रनच्छेद के संड (१) के श्रधोन 
पारित अधिनियन, यह प्रविवात करेगा कि उस राज्य के लिपे मुख्यांके श्रक की नियक्ति 
तब तक ने को जावगी जब तक कि अधिनियत को स्वोकृति के पश्चात प्रकाशन- 
तिभि से कम से कम तीन बर्ष न बोल जायें. | 


(३) प्रत्येक ऐसा भ्रधितियव, मुझ्याक्रेश्क के सेआ-प्रतितन्धों श्रौर राज्य ३० 
के लेखा-सम्बन्धों मुख्यांके शक द्वारा दिये जाते वाले कर्तव्यों और प्रयोग में लाई जाने 
बाली शक्तियों का विनिधान करेगा श्रौर मुझुशंकेधाक को, श्रथश उप के सस्बन्ध 
में देव बेतन, प्रधिदेयों और उत्तरतेध्न को राज्य के प्रागनों पर प्रततत्त घोषित करेगा. 


(४) कितो राज्य का तुश्यांकेसक अपने पद के पर्ववसान के पश्चाव, भारत 
का महांकेक्षक श्रयवा प्रश्ठम अ्रगृसूयों के भाग १ में उत समय उल्लिलित रहे किसी ३४ 
श्रन्य राज्य का मुख्यांकेक्षक नियुक्त होने का प्रात्र हो सकेगा किन्तु बह भारत-शासन 
के का किसी राज्य-शासन के श्रधीन किसो भ्रन्य पद पर नियुक्त होने का 
पात्र न होगा, 


._ (३४) राज्य के मुश्यांकेक्षक के कर्मचारियों को, श्रथवा उनके सम्बन्ध में, 
दिये जाने वाल बेतनों, श्रधिदेयों तथा उत्तरवेतनों को मुख्यांकेक्षक, शासक से परामर्श ४० 
करके नियत करेगा श्र वे राज्य-प्रागमों पर प्रभूत्त होंगे. 


६६ 


(६) इस श्रनुच्छेव की किसी बात से, प्रथम प्रनुसुची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों के लेख के विषय में, भारत के महांकेक्षक की ऐसे निरेश देने की 
शक्ति का प्रल्पीकरए न होगा, जेसे कि इस संविधान के श्रनच्छेद १२६ में निर्दिष्ट हूँ, 


प्रकेक्षण-प्रति- २११. प्रथम श्रतुलुत्ती के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के 

वेदन, लेखों-सम्बन्धी, भारत के महांकेक्षक के प्रथवा राज्य के मुस्यांकेक्षक के, जैसी भी स्थिति ५ 
हो, प्रतिवेदनों को उस राज्य के शासक के समक्ष उपस्थित किया जायगा, जो उनको 
राज्य के विधान-गंडल के समक्ष रखबायेगा. 


प्रथम भ्नसूची 
के भाग २ में 
दिये हुए राज्यों 
का प्रशासन. 


स्थानीय विधान- 
मन्डल या 
मन्त्रणा-परिषद्‌ 
बनाना व चालू 
रखना. 
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भाग ७ 
प्रथम अनुम्नची के भाग २ में दिये हुए राज्य 


२१२. (१) इस भाग के भ्रन्य प्रावआनों के प्रयोन रहते हुए, प्रथम श्र 
सूची के भाग २ में, उप समय उल्लिखित रहे राज्य का प्रशासन, प्रतान, उस मात्रा 
तक जितनी कि वह उपयुक्त समझे, प्रपने नियुवत किये हुए महायुकत (चीफ-फमिइनर ) 
या उपशासक (लेपटेनेन्ट गवर्नर) के द्वारा, प्रथवा निकठस्थ राज्य के शासक या 
नरेश के द्वारा, करेगा : 


पर प्रधान, किसी निकट्स्थ राज्य के शासक श्रयवा नरेश के द्वारा कार्य ने 
करेगा जब तक कि वह-- 


(क) तत्सम्बद्ध शासक या नरेश से परामर्श न कर ले ; श्रौर 


(ख) प्रशासित होने वाले राज्य के लोगों की इच्छाओं को उस प्रकार 
से जान म॑ ले जिस प्रकार से कि प्रथान अत्यन्त समुचित तमभे, 


(२) प्रथम प्रनुसुची के भाग ३ में, उप समेत उत्जि्वित रहे किसो ऐसे राज्य 
का प्रशासन, जिस का नरेश उस राज्य के शासन के लिये श्रोर शासन-सम्बन्धी 
सम्पर्ण श्रौर ग्नन्य प्राधिकार, क्षेत्राधिकार शौर शक्तियों को भारत-शापन को 
दे चुका है, सब बातों में उसी प्रकार होगा जसे कि मानों वह प्रथम श्रभुसची के भाग २ 
में, उस समय उल्लिखित रहा राज्य हैँ श्रौर तदनुसार इस संदिधान के पर्वोक्त 
भाग २ में उस्लिखित राज्यों से सम्बद्ध समस्त प्रावधान ऐसे राज्य पर लाग होंगे. 


२१३ प्रथम श्रनुसूची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे श्रौर 
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महायवत (चीफ-कमिइनर ) भ्रथवा उपशासक (लेफ्ट नेन्ट गवनेर) के द्वारा प्रशासित ,, 


किसी राज्य के लिये, प्रादेश हारा, प्रधान-- 
(क) एक स्थानीय विधान-मंडल, या 
(ख) एक मस्‍्त्रणा-परिषर्‌, 


ग्रथवा दोनों बना सकेगा श्रथवा चाल रख सकेगा, श्रौर प्रत्येक का संत्यापन 
शक्तियां तथा प्रकाय भ्रादेश में उल्लिखित होंगे. 


२१४. जब तक हस के लिये प्रधान दूसरा प्रावधान न बताये, तब तक 
कुर्ग विधान-परिषद्‌ का संस्थापन, शक्तियां श्रौर प्रकार्य तथा कु में संगृहीत प्रागमों 
से भर वहां के व्ययों से सम्बन्ध रखने वाले प्रबन्ध प्रपरिव्तित रहेंगे. 


२४ 


७१ 


भाग ८ 


प्रथम अनुकचची के भाग ४ में के राज्यक्षेत्र तथा अन्य राज्यक्षेत्र 
जो उस अनुश्नची में उास्लिखित नहीं हैं 


प्रथम भ्रनसूची २१५६ (१) प्रयम श्रनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्यक्षेत्र का, 
के भाग ४ में... और किसी श्रन्य राज्यक्षेत्र का, जो भारत-राज्यक्षेत्र के भ्रन्तगंत है परन्तु उस भ्रन- ५ 
उल्लिखित सूची में उल्लिखित नहीं है, प्रशासन प्रधान उस मात्रा तक जितना कि वह उपयुक्त 


राज्यक्षेत्रों का, . समभे भ्रपने नियक्त किये हुए महायुकत (चोफ कमिव्नर) या भ्रत्य प्राधिकारी के 
भर भ्रन्य द्वारा करेगा. 


राज्य-क्षत्रों का (२) प्रधान, ऐसे किसी राज्यक्षेत्र की शान्ति श्रौर सुशासन के लिये श्रानियम 

जो उस अनुसूची ब्त्ता सकेगा भौर इस प्रकार बना हुआ कोई श्रानियम, संसद्‌ निर्मित किसी विधि का १० 
में उल्िलित श्रथवा ऐसे राज्यक्षेत्र में उस समय जाग रही किसी वर्तमान विधि का विखंडन अथवा 
नहीं हैं, प्रशा-. संशोधन कर सकेगा और प्रधान से प्रवर्तित होने पर उसका वही बल और प्रभाव 
3 होगा जैसा कि उस राज्यक्षेत्र पर लागू संसदाधिनियम का. 


संसद तथा 


७२ 
भाग € 
& क्र ५ 
संघ आर राज्यों के सम्बन्ध 
अध्याय १ ,--विधायी सम्बन्ध 
विधायिनी जञक्तियों का विभाजन 


२१६. (१) इस संविधान के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, संतद, भारत ५ 


राज्यों के विधान- के सभ्य राज्यक्षेत्र श्रथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा, और किसी 


मंडलों द्वारा 
निर्मित विधियों 
का विस्तार, 


संसद द्वारा तथा 
राज्यों के विधान 


मंडलों द्वारा 
निर्मित विधि 
के विषय. 


सर्वोच्च न्याया- 
लय-सम्बन्धी 
विधान. 

किन्हीं ग्रपर 
न्यायालयों की 
स्थापना का 
प्रावधान करने 
की संसद की 
की शक्ति. 


राज्य का विवाज-मंडज उत सतभवूर्ण राज्य के अवब' उसके किसी भाग के लिये 
विधि बना सकेगा. 


(२) संस्द्‌ द्वारा निभित कोई विधि, इस कारए से कि वह भ्रपने राज्यक्षेत्र 
से बाहर प्रवत्त होती है, प्रमान्य नहीं समभी जायेगी. १० 


२१७. (१) निकटस्थ श्रागामी दो खंडों में किसी बात के होते हुए भी 
संतद को, सप्तम प्रनुप्तती को सुच्ो ! में (जो इस संविधान में “संघ सूची” 
के ताम से निरदिष्ट हैं) अ्रंकित विषयों में से किसी के सम्शन्ध में, विधि बनाने 
की प्रनन्य शक्ति हैं. 


(२) निकटस्थ आगामो खंड में किस्ती बात के होते हुए भी संसद को, श्रौर १४ 
पृबंवर्ता खंड के ग्रधीन रहते हुए, प्रथम भ्रवुसूची के भाग १ में उतत समय उल्लिखित 
रहे कितो राज्य के विधान-मंडल को भी, सप्तम भ्रनुसूच्ी की सूची ३ में (जो इस 
संविधान में “समवर्ती सूची के नाम से निरदिष्ट है) भ्रंकित विद्यों में से किसी के 
सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति हूं. 


(३) पुर्ववर्ती दो खंडों के प्रवोन रहते हुए, प्रथम प्रनुसुची के भाग १ में, २० 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम प्रनसूची की सूची २ 
में (जो इस संविधान में “ राज्य सूची ” के नाम से निर्दिष्ट हे) भ्रंकित विषयों में से 
किसी के सम्बन्ध में, उत्त राज्य भ्रथवा उसके किप्ती भाग के लिये विधि बनाने की 
ग्नन्‍्य श्क्षित हूं. 


(४) संप्तद्‌ को, भारत-राज्य-पेत्र के कित्ती भाग के लिये जो प्रथम श्रनुसृच्री २५ 
के भाग ! श्रयवा भाग ३ में सम्मिलित नहीं है, किसी भी विषय के सम्बन्ध में, विधि 
बनाने की शक्ति है चाहे वह्‌ विषय “ राज्य सूची ' में प्रंकित हो. 


२१८. संसद को, सर्वोच्च न्यायालय के संस्थापन, संघटन, भ्रधिकार-क्षेत्र 
तया शक्तियों के विषय में विधि बनाने की अ्रनन्य शक्ति है. 


२१६. इस भ्रध्वाय में किसी बात के होते हुए भी, संसद निर्मित विधियों ३० 
के, प्रयवा “संघ सूची ” में भ्रंकित किसी विषय-सम्बन्धी वर्तमान विधि के भ्रधिक 
प्रच्छे प्रशासन के लिये, संसद प्रपर स्यायालपों के स्थापन का विधि द्वारा प्रावधान 
कर सकती है. 


उच्च न्यायालयों 
के संस्थापन और 
संघटन सम्बन्धी 

विधान, 


उच्च न्यायालयों 
के अधिका रक्षत्र 
और शवितियों- 
समूणन्धी विधान, 


दीवानी श्रौर फोज- 
दारी विषयों में 
अनसरणीय 
कार्यप्रणाली 
सम्बन्धी (विधान. 
ग्रवशिष्ट विधान 
शक्ति. 


प्रथम ग्रनसूची के 
भाग ३ में के 
राज्यों के सम्बन्ध 
में किन्‍्हीं विषयों 
पर विधि बनाने 
को संसद की 
शक्षितियों पर 
ग्रायन्त्रणा, 


७३ 


२२०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के विधान मंडल को, राज्य के भ्रन्दर भ्रपना मुख्य श्रधिष्ठान रखने वाले उच्च 
न्यायालय के संस्थापन श्रोर संघटन-सम्बन्धी विधि बनाने की, अ्रनन्य शक्षित हैं. 


(२) संसद्‌ को, प्रथम श्रनुसची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य में श्रपना मुर्य अ्रधिष्ठान रखने दाले उच्च न्याथालय के संस्थापन और संघटन ५ 
सम्बन्धी विधि बनाने की शक्षित है 


२२१. (१) संघ सूची में ग्रंक्तत किसी तिधय्र के बारे में, किसी उच्च 
न्यायालय के श्रधिकारक्षेत्र तथा शक्तियों सम्बन्धी विधि बनाने की संसद को प्रनन्य 
शक्ति हूं. ह 


(२) प्रथम प्रनुसूच्ची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के विधान १० 
मंडल को, जिस राज्य के श्रथवा जिसके श्रन्तर्गत किसी क्षेत्र के, सम्बन्ध में कोई उच्च 
न्यायालय अधिकार रखता है, उस राज्य अ्रथवा उस क्षेत्र से सम्बद्ध तथा “ राज्य 
सूची ” झ अंकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय के श्रधिकार-क्षेत्र श्रौर शक्षित 
के बारे मं, विधि बनाने की श्रनन्य गक्ित हें. 


(३) संसद्‌ को, तथा प्रथम अनुसूचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित १४ 
रहे राज्य के विधान-मंडल को भी, जिध राज्य के श्रथवा जिसके प्रन्तगगंत किसी क्षेत्र 
के, सम्बन्ध में कोई उच्च न्यायालय अधिकार रखता हैं, उप राज्य भ्रथवा उस क्षेत्र 
से सम्बद्ध तथा  समवर्तों मुची ” में भ्रकित विषय से सम्बद्ध उस उच्च न्यायालय 
के अ्रधिका रक्षेत्र और शक्ति के बारे में, विधि बनाने की दक्ित है. 


(४) संसद को, प्रथम श्रनुसची के भाग २ में, उस समय उल्लिखित रहे २० 
राज्य ग्रथवा उस राज्य के ग्रन्त्गत किसी क्षेत्र से सम्बद्ध तवा / राज्य-सुची / में 
ग्रंकित विषय से सम्बद्ध, उच्च न्यायालय के श्रधिकारक्षेत्र श्रोर शक्ति के बारे में 


विधि बनाने की शक्ति ह 


२२२. संसद को, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, जिस राज्य में उच्च न्यायालय का मुख्य २५ 
प्रधिष्ठान स्थित है, उस उच्च न्यायालय हारा दीवानो शोर फोजदारी विषयों में प्रन॒- 
सरणीय कार्यप्रणाली-सम्बन्धी विधि बनाने की शक्ति हूं. 


२२३. (१) संसद्‌ को, ऐसे किसी विषय में जो “ समवर्ती सूची ” श्रथवा 
“राज्य सूची / में अंकित नहीं है, विधि बनाने की अ्रनन्य शक्ति हैं 


२) ऐसी शक्ति में, ऐसे कर लगाने की शक्ति भी सम्मिलित हें जो उन ३० 
सूचियों में से किसी में निर्दिष्ट नहीं हैं 
२२४. इस संविधान के अ्रनच्छेद २१७ के खंड (१) में किसी बात के होते 
हुए भी- - 
(क) संसद को, प्रथम अनसूची के भाग ३ में, उस समय उल्लिखित रहे 
किसी राज्य ग्रथवा राज्य-पतमह के डाक तथा तार सम्बन्धी ३५ 
किसी ग्रधिकार के विषय में जो इस संविधान की प्रारम्भ 
तिथि को विद्यमान थे, विधि बनाने की शक्षित न होगी जब 
तक कि वह श्रधिकार भारत-शासन शोर उस राज्य श्रथवा राज्य- 
समूह के मध्य संविदा से भ्रन्त न हो जाए भ्रथवा भारत शासन 
द्वारा श्रवाप्त न कर लिया जाए: ४८ 


प्रथम अनुसूची के 
भाग ३ में के 
राज्यों के लिये 
विधि बनाने की 
शक्ति का 
विस्तार. 


राष्ट्रीय हित में 
है! राज्यसूची 3 
में के विषय के 
सम्बन्ध में 
विधि बनाने की 
संसद्‌ की शक्ति. 


जब सद्यस्कृत्य- 
स्थिति 

घोषणा प्रवृत्त हें 
तब “राज्य सूची” 
में के व्रिषयों के 
संबंध में विधि 
बनाने की, संसद 
की शक्ति, 


अनुच्छेट २२६ 
प्रौर २२७ के 

के अ्रधीन संसद 
द्वारा निर्मित 
विधियों ग्रोर 
राज्यों के विधान- 
मंडल द्वारा 
निर्मित विधियों 
मे भ्रसंगति, 


झट 


पर इस खंड को कोई बात, संसद को, उस राज्य श्रथवा राज्य समूह में 
डाक श्रौर तार को ग्रानियमन भ्रथवा वश में करने के लिये कोई 
विधि बनाने से न रोकेगी ; 


(ख्र) प्रथम श्रनुसुच्ी के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य. में टेलीफोन, वायरलेस, . श्राकाश-वाणी 
(ब्ौर्कास्टिग), श्रौर इस प्रकार संचार के श्रन्य रूपों 
के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, उनके श्रानियमन 
श्ौर वशीकरण तक ही विस्तृत होगी ; 

(ग) निगमों के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद्‌ की शक्षित में, प्रथम 
अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
के स्वामित्व अ्यवा नियन्त्रण में रहने वाले श्रोर केवल उस राज्य 
के भीतर व्यापार करने वाले निगमों के निगमन, श्रानियमन 
तथा समापन के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति का समावेश 
न॑ होगा. 


२२५. इस श्रध्याय में, किसी बात के होते हुए भी, प्रथम श्रनुसुच्ची के भाग ३ 


में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य श्रथवा राज्य-समूह के लिये विधि बलाने 
की संसद्‌ की शक्ति, उस सम्बन्ध में उस राज्य श्रथवा राज्य-समूह शोर भारत-शासन 
के मध्य की गई संविदा के श्रभिसमयों श्रौर उस में स्थित परिसीमाश्रों के श्रधीन 


रहेगी. 


राज्य-परिषद्‌ नें, उपस्थित श्लोर मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से भ्रम्यून संख्या 
द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि, राष्ट्रीय हित में यह भ्रावश्यक भ्रथवा 
उपयुक्त है कि संसद्‌, “ राज्य-सूची “ में भ्रंकित श्रौर उस संकल्प में उल्लिखित किसी 
विषय के सम्बन्ध में विधि बनावे, तो संसद्‌ के लिये उस विषय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण 
भारत-राज्य-क्षेत्र श्रथवा उसके किसी भाग के लिये, विधि बनाना बंध होगा. | 


२२७. (१) इस भ्रध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद को, जब 
तक सद्यस्कृत्य स्थिति की घोषणा का प्रवर्तन है, सम्पूर्ण भारत राज्यक्षेत्र के श्रथवा उसके 
किसी भाग के लिये, राज्यसूची” में भ्रंकित विषयों में से किसी के संबंध 
में विधि बनाने की शक्ति होगी. न 


(२) संसद द्वारा निम्तित विधि, जिंसे संसद सच्स्कृत्य स्थिति घोषणा के 


श्रभाव में बनाने में समर्थ न होती, घोषणा के प्रवर्तन काल की समाप्ति के परचात 
छ: मास को श्रवधि बीतने पर, प्रसमर्थता की मात्रा तक उन बातों के प्रतिरिक्त 
प्रभावहीन होगी जो उस भ्रवधि बीतने के पूर्व की गई या की जाने से छोड़ 


दी गई. 


२२८. इस संविधान के श्रनच्छेद २२६ तथा २२७ में दी हुई कोई भी बात, 
किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की किसी शक्ति को, जो इस संविधान 
के प्रधीन उसे प्राप्त है, संकुचित न करेगी, परन्तु यदि किसी राज्य. के विधान- 
मंडल द्वारा निर्मित विधि का कोई प्रावधान, संसद द्वारा निमित विधि के, जिसे संसद 
उक्त दोनों में से फिसो श्रनच्छेद के भ्रधीन बनाने को श्रधिकारी है, किसो प्रावधान 
के विरुद्ध हें तो संसद्‌ द्वारा निम्ित विधि भ्रभिभावी होगी चाहे बहू राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा 328 का हा ३:0४ पीछे पारित हुई हो, श्रौर राज्य के विधान- की 
मंडल द्वारा निर्मित विधि, विरोध की मात्रा तक प्रभावहीन ते 
कि संसद द्वारा निरित विधि प्रभावी रहे. ४3७४७७४७७४७४७ 


१० 


१४ 


२२६: इस श्रध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, यदि _ ५ 


२४ 


३० 


५ 


3. 


एक या ग्रधिक 
राज्यों के लिये 
उनकी संमति 

से विनि बताने 
की संसद की 
गक्ति श्रार एसी 
विधि का 

दूसरे किसी राज्य 
द्वारा अ्भिग्रहण,. 


ग्रल्तारा ्ष्ट् | । 
संविदाओं के 
पालनाथ 
विधान. 


संसद द्वारा 
निर्मित और 
राज्यों के विधान 
मंउलों द्वारा 
निर्मित विधिणों 
में ग्रसंगति. 


अ्रभिस्तावों की 
भ्रपेक्षाश्रों को 
केवल कार्ये- 
प्रणाल। के 
विषय मानना, 


ण्श 


२२९. (१) यदि किसी एक श्रथवा भ्रधिक राज्यों के विधान-मंडल श्रथवा 
विधान-मंडलों को यह इष्ट दीखे कि, उन विषयों में से,जिनके संबंध में संसद्‌ को, श्रनुच्छेद 
२२६ श्रौर २२७ के प्रावधानों के श्रतिरिक्त, उस राज्य अ्रथवा उन राज्यों के लिये 
विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का श्रानियमन उस राज्य या उन राज्यों 
में संसद, विधि द्वारा करे श्रौर उस राज्य के भ्रथवा उन राज्यों में से प्रत्येक के विधान- ५ 
मंडल के श्रागार ने श्रथवा जहां दो श्रागार हों वहां दोनों आगारों ने तदर्थ संकल्प 
श्रथवा संकल्पों का पारणा किया हैँ तो उस विषय को तदनुकूल आनियमन करने के 
लिये किसो श्रधिनियम का पारए। करना संसद के लिये बेध होगा, और इस प्रकार 
पारित कोई ग्रधिनियम उस राज्य अ्रथवा उन रःञ्पें को लाग होगा और किसी श्रन्य राज्य 
को लागू होगा जो, एतत्पश्चात्‌ श्रपने विधान-मंडल के भ्रागार श्रथवा जहां दो श्रागार १० 
हों, तो दोनों श्रागारों से एतदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसका श्रभिग्रहए करे. 


(२) संसद द्वारा इस प्रकार पारित कोई श्रधिनियमर, इसी प्रकार पारित 
या श्रभिगृहीत संसदाधिनियम से संशोधित या विखंडित किया जा सकेगा, परन्तु 
किसी राज्य के संबंध से जहां कि वह लागू होता है, उस राज्य के विधान-मंडल के 
ग्रधिनियम से संशोधित या विखंडित न किया जा सकेगा. श्र 


२३०. इस श्रध्याय के पुबंगामी प्रावधानों में कुछ भो रहते हुए संसद को 
किसो भ्रन्य देश भ्रयवा देशों के साथ की हुई किसी संधि, संविद्य श्रथवा संप्रतिज्ञा के 
सम्पालतार्थ, किसी राज्य प्रथवा उतके भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ित हूं. 


२३१. (१) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई विधि का 
कोई प्रावधान यदि, संसद्‌ द्वारा बनाई हुई विधि के, जिसे संसद्‌ श्रधिनिययर्मित करने २० 
को समर्थ है, किसी प्रावधात के, श्रथवा किसी ऐसे विषय की वर्तमान विधि के 
किसी प्रावधान के विरुद्ध हे जिसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को है, तो 
इस श्रनुच्छेद के खंड(२)के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, संसद द्वारा बनाई हुई विधि, 
चाहे वह उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई विधि के पहिले या पीछे पारित 
हुई हो, या वर्तमान विधि, जेसी भी स्थिति हो, अ्रभिभावी होगी, श्रौर उस राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई विधि प्रतिविरोध-मात्रा तक शून्य होगी. 

(२) जहां, प्रथम अनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे राज्य २५ 
के विधान-मंडल द्वारा निर्मित, विधि में जिसका संबंध 'समवर्ती सूची” में अंकित 
विषयों में से एक के साथ है, कोई ऐसा प्रावधान हो जो संसद द्वारा निर्भित 
पर्वंतन विधि के, या उस विषय से सम्बद्ध किसो बरतंमान विधि के, प्रतिविरुद्ध है तो ३० 
ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस प्रकार निर्मित विधि श्रभिभावी होगी यदि 
वह प्रधान के विचारार्थ भ्रारक्षित की गई हो भ्रीर उसकी सम्मति प्राप्त कर चुको हो : 


पर इस खंड की कोई बात, संसद्‌ को, किसी समय उसी विषय के संबंध मत 
विधि बनाने से नहीं रोकेगी जिसमें ऐसो कियों विधि का भो समाजेश हैं जो राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निरभित विधि का संशोधन, परिवर्तन या विखंडन करे, २४५ 
विधायिनो शक्तियों पर ग्रायंत्रण 
२३२. संसद का अथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम शौर ऐसे श्रधिनियम्त का कोई 
प्रावधान, केवल इस कारए से कि इस संविधान द्वार! भ्रपेक्षित कोई भ्रभिस्ताव नहीं 
दिया गया था, अ्रमान्य न होगा यदि उस भ्रधिनियम को सम्मति दी जा चुकी हो-- ४० 
(क) शासक श्रथवा प्रधान द्वारा, जहां भ्रपेक्षित श्रभिस्ताव शासक 
का हृष्ट था ; 
(ख) प्रधान द्वारा, जहां भ्रपेक्षित भ्रभिस्ताव प्रधान का दृष्ट था. 


संघ और राज्यों 
के कत्वे, 


संघ के प्राधि- 
कार पर रुकावट 
अ्रथवा उनका 
विरोध न करते 
का राज्यों का 
कतेत्य, 


विष ग्रवस्थाग्रों 
में राज्यों को 
अधिका र-प्रदान 
की संसई की 
शक्ति 


७६ 
अध्याय २---प्रशासन सम्बन्ध 
सामान्य 


२३३. प्रत्येक राज्य की श्रधिश्ञासी शक्ति का, इस प्रकार प्रयोग होग। 
कि जिससे संसद द्वारा निरभित विधियों का तथा उस राज्य में लागू सभी वर्तमान 
विधियों का पालन सुनिश्चित रहे भ्रौर संघ को भ्रधिशासी शक्ति का विस्त।र किसी 
राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो कि भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये 
भ्रावश्यक दीखें, 


२३४. (१) प्रत्येक राज्य की श्रधिश्ञासी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग 
होगा कि जिससे संघ की श्रधिशासी शक्ति के प्रयोग में कोई रुफाबट श्रथवा विरोध 
न हो श्रौर संघ की श्रधिशासी शक्ति का विस्तार, किसी राज्य को ऐसे निदेश देने १. 
तक होगा जो भारत-शासन को इस प्रयोजन के लिये भ्रावःयक दीखें. 


(२) संब की भ्रधिशासी शक्ति का बिस्तर, राज्य को किसी ऐसे संचार- 
साधनों की रचता तथा संधारए के लिये निदेश देने तक भी होगा जिनका र्ट्रोय 
ग्रथवा सेनिक महत्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो : 


पर इस ग्रनच्छेद की कोई बात, राजमार्गो या जल मार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग 
या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद की शक्ति को, श्रथवा ऐसे घोषित 
राजमार्ग या जल-मार्ग के संबंध में संघ की शक्ति को, भ्रथवा जलबल, थलबल ग्रोर 
नभ-बल के कार्यों के संबंध में संचार-साधनों को रचने श्रोर संधारण करने वी संघ 
की शक्ति को ग्रायन्त्रण करने वाली नहीं मानी जायेगी. 


२३५. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य ५, 
के शासन की भ्रनमति से प्रधान, उस शासन को ग्रथवा उत्के भ्रधिकारियों को ऐसे 
विषय संबंधी प्रकार्य, जो संघ की श्रधिशासी शक्षित में हैँ, प्रतिबन्ध सहित श्रथवा 
बिना प्रतिबन्ध के सौंप सकता हें. 


(२) संसद द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जो किसी राज्य में लग होती हे, 
उस राज्य को, अ्रथवा उसके अ्रधिकारियों तथा प्राधिकारियों को, शक्तियों का 
प्रदान श्रोर उन पर कतंव्यों का श्रारोपष॥्ग कर सकेगी अ्रयवा शक्ति-प्रदान 
तथा कतंव्य-प्रारोपण् करने का प्राधिकार दे सकेगी, चाहे वह विधि ऐसे विषय 
से संबंध रखती हो जिसके बारे में विधि बनाने की शक्ति उस राज्य के विधान- 
मंडल को नहीं है. 


(३) जहां इस अनुच्छेद के कारण किसी राज्य प्रथवा उसके श्रधिकारियों ३० 
या प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रदान श्रथवा उन पर कर्तव्यों का श्रारोपण किया 
गया हे, वहां उन श्रधिकारों श्रोर कर्तव्यों के पालन के संबंध में उस राज्य का जो कुछ 
भ्रधिक व्यय प्रशासन में हुआ हो, उसके लिये भारत-शासन उस राज्य को संविदानुसार 
धनराशि देगा और संविदा के श्रभाव में वह धनराशि देगा जो भारत के मुख्य 
न्यायाधीद द्वारा नियक्त विधाचक निशुवय करे. ३५ 


किन्हीं राज्यों में, 
ब्रध।निक, अधि- 
गासी, अथवा 
न्यायिक प्रवार्यो 
को ग्रशगा क+ ने 
को संघ की 
शक्ति, 


प्रथम अनुसूची के 
भाग ३में के 
राज्यों में, वे धा- 
निक, अधि- 
गासी, अथवा 
न्यायिक प्रकार्यों 
को ग्रहण करने 
की, प्रथम अन- 
सूची के भाग ! 
में के राज्यों की 
दक्ति. 
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२३६. (१) भारत-शासन, प्रथम श्रनुसुची के भाग ३ में उस समय उल्लि- 
खित रहे किसी राज्य के साथ संविदा करके, परन्तु संघ श्रोर उस राज्य के बीच संबंध 
के विषय में इस संविधान के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए , उस राज्य में निहित 
किन्‍्हीं प्रधिशासी, वेबानिक, भ्रयवा न्यायिक प्रकार्यों को प्रहण कर सकेगा. 


(२) भारत शासन, प्रथम श्रतुसूवी में उत्त समय अ्रनुल्लिखित रहे किसी ५ 
भारतोथ राज्य के साथ भो उप प्रकार को संविदा कर सकेग।, परन्त प्रत्येक ऐसी 
संविदा, उस पमथ प्रवतमान बेदेशिक अ्धिकारक्षेत्र के प्रयोग संबंधी विधि के प्रधीन 
रहेगी तथा उत्से शासित होगी. 


प्यास्या.--इस श्रन॒च्छेद में भारतोय राज्य” का प्र्थ है कोई रा्यक्षेत्र 
जिसे प्रधान ऐसे राज्य के रूप में स्वीकार करता हे परन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र १० 
का भाग नहीं हे. 


(३) यदि इस अ्रनच्छेद के खंड (१) के भ्रनसार किसी राज्य के साथ की 
गई संविदा, किसी ऐसे विषय के लिये प्रावधान करती है, जिसके संबंध में, उस राज्य 
के साथ इस संविधान के भ्रन॒च्छेद २३७ के श्रदुसार, प्रथम भ्रनसची के भःग १ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन हरा की गई संविदा मे पहिले ही १५ 
प्रावधान हें तो पूर्बोल्लिखित संविदा के हो जाने की तिथि से उत्तरोत्लिखित संब्दा 
जहां तक उप्षम ऐसे विषय का प्रावधान है, खंडित श्रौर प्रभावहीन मानी जायेगो. 


(४) संघ और प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी 
राज्य के बीच, इस ग्रनुच्छेद के खंड (१) के भ्रदूसार संविदा हो जाने पर--- 


(क) संघ को प्रधिशासी शक्ति का प्रतार, उत्त संविदा में तदर्थ उल्लि- २० 
खित कित्ती भो विषय के लिये होगा ; 


(ख) संसद को, उप्त संविदा में तदर्थ उल्लिखित किप्तो भो विषय के संबंध 
में, विधि बनाने को शक्ति होगी; और 


(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इस संविधान के श्रमृच्छेद 
११४ के खंड (२) के प्रावधानों के ग्रधीन रहते हुए, उस २५ 
संविदा में एतदर्थ उल्लिखित किसी विषय के संबंध में क्षेत्रा- 
धिकार होगा. 


२३७. (१) प्रथप प्रतुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य 
के शासन को, प्रथम भ्रनुसूच्ी के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के 
साथ तदर्थ की हुई संविदा द्वारा कोई वेधानिक, अ्रधिशासी श्रथवा न्यायिक प्रकार्थों ३० 
को, जो उत्तरोल्लिखित राज्य में निहित है, प्रधान के पूर्व सम्मोदन से, ग्रहण करने का 
साभथ्यं होगा. 


(२) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य, 
शोर उस झतसू ती के भाग ३ में उस समर उल्लिखित रहे किसी राज्य के बीच, इस 
ग्रन॒च्छेद के खंड (१) के प्रतुसार संविदा हो जाने पर-- ३५ 


(क) उक्त भ्रनुसुची के भाग १ में उल्लि्वित उस राज्य की श्रधिशञासी 
शक्ति का प्रतार, उत्त संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भो 
विषय के लिये होगा ; 


(स्) उक्त श्रतुसुज्ो के भाग १ में उल्लिखित उस राज्य के विवान- 
मंडल को, उस संविदा में तदर्थ उल्लिखित किसी भी विषय के ४० 
सम्बन्ध में, विधि बनाने की शक्ति होगी ; श्रौर 


धघत0 


(ख) 'केसो अभ्रधिकारी के भ्रपती किसी शक्ति के प्रयोग न करने के 
कारण ; 


प्रथम ग्रनुस॒वी के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे किसो राज्य के श्रथवा 
ऐसे कियो राज्य के निवासियों में से कित्ती के उस जलप्रदाय संबन्धी हितों पर 
प्रतिहल प्रभाव पड़ चुक। है या पड़ने को संभावना है तो वह यदि उचित समके. ५ 
तो उन विधतर को अन्तिम पुर्ववर्तों प्रनच्छेद के प्रावधानों के प्रनुस।र नियुक्त ग्राये|ग 
को सौंप सकेगा और तब वे प्रवतान उत्त राज्य पर लाग होंगे मानों कि वह राज्य 
प्रथम प्रनुसुची के भाग २ में उस समय उल्जिश्वित रहने के स्थान में भाग ! में 
उल्लिबित रहा हो और मानों कि उस विषय संबंधी परिदेवना उस राज्य के शासन 
द्वारा प्रधान को की गई थी. १० 


न्यायालयों के श्४२. इस संविधान में कुछ भी रहते हुए, न तो सर्वोच्च 

क्षेत्राधिकार न्यायालय को श्रोर न किसी श्रन्य स्थायालय को, किसी ऐसे विषय के संबंध 

काग्रपवजन,.. में कोई कार्यवाही करते ग्रथवा व्यवहार-ग्रहुश करने का क्षेत्राधिकार 
होगा, जिस विषध के संबंध में, भ्रन्तिम पवेगामी तीन श्रनुच्छेदों में 
से किसी के प्रधोन कार्यवाही राज्य के शासन श्रयवा प्रधान द्वारा की जा १४ 
सकी होती. 


भ्रन्ताराज्य व्यापार और वाणिज्य 


व्यापार ग्रथवा २४३. जल, थल श्रथव। वायु द्वारा किये जाने वाले व्यापार भ्रथवा वाणिज्य 
वाणिज्य सम्बन्धी संबंधी क्रिसी विधि ग्रथवा प्रानिधम द्वारा एक राज्य की श्रपेक्षा दूसरे राज्य को कोई 
किसी विधि. प्रधिमान ने दिया जायेगा शोर न ही राज्यों के बीच कोई विभेद किया जायेगा... २० 
अथवा आनियम 

द्वारा एक राज्य 

की ग्पेक्षा दूसरे 

राज्य को अधि- 

मान देने ग्रथवा 

विभेद करने पर 

प्रतिषेध. 


राज्यों के बीच २४४. इस संविधान के प्रनुच्छेद १६ पें ब्रथवा भ्रन्तिम पूर्ववर्ती भ्रनुच्छेद 
व्यापार, वाणिज्य में किसी बात के होते हुए भी, किसो राज्य के लिये यह बेध होगा कि वह-- 


भर यातायात पर (क) श्रन्य राज्यों से श्राई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर लगावे, जो उप् 

पायन्त्रण, राज्य में निर्मित भ्रयवा उत्पादित उप्ती प्रकार की वस्तुप्नों पर 
लगता हो परन्तु जिससे इस तरह की प्रविष्ट वस्तुमों और 
इस प्रकार निर्मित श्रयवा उत्पादित वस्तुश्रों के बीच कोई 
विभेद ने होता हो; और 


२५ 


(ख) उस राज्य हे साथ व्यापार, वाणिज्य श्रथवा यातायात स्वातसथय 
पर विधि द्वारा ऐसे युक्तिवृक्त ग्रायन्त्रए लगाए जो लोक-हित 
के लिये श्रवेक्षित हों : ३० 


पर इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की भ्रवधि के भोतर इस ब्रत छोर 
के खण्ड 228 ख) के प्रावधान इस संविधान के अनुच्छेद ३०६ के खण्ड (क) में वशित 
क्ष्कीं के व्यापार भ्रथवा वाणिज्य पर लागू न होंगे. जा 


घ्‌ 


झ्रनुच्छेद २४३ २४५. इस संविधान के श्रनच्छे३ २४३ और २४४ के प्रावधानों को कहर्या 
ग्रौर २४४ के. ौन्वित करने के लिये संसद विधि द्वारा ऐसा प्राधिकारी नियक्त करेगी जैसा वह 
प्रावधानों को. उपयुक्त समझे झ्रौर इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां श्रौर ऐसे कतंव्य 
कार्यान्वित करने प्रदान करेगी, जंसे वह भ्रावश्यक समभे 


के लिये प्राधि- 
कारी की नियुक्ति राज्यों के बीच सहयोग ४ 
ध्न्ताराज्य २४६. यदि किसी समय प्रधान को यह दीखे कि ऐसी परिषद्‌ कौ स्थापना 


परिषद्‌ विषयक से लोक हितों की सेवा होगी, जिस पर -- 


39 (क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उनकी मांच करने 
भ्रौर उन पर परामश देने; 


(ख) कुछ श्रयवा समस्त राज्यों के भ्रथवा संघ भ्रौर एक या भ्रधिक राज्य के १० 
पारस्परिक हित से संबद्ध विषयों के श्रनसंधान तथा पर्था 
लोचन करने ; ग्रथवा 


(ग) ऐसे किसी विषय पर भ्रभिस्ताव करने, श्रौर विशेषतः उस विषय 
के बारे में नीति श्रौर कार्यवाही के श्रधिक भ्रच्छे सहयोग 
के हेतु भ्रभिस्ताव करने, १४ 


का प्रभार हो तो प्रधान के लिये यह बंध होगा कि वह प्रादेश द्वारा ऐसी परि- 
षद की स्थापना करे भौर उस परिषद्‌ के द्वारा संपादन किये जाने वाले कतेंव्यों के 
स्वरूप को श्रौर उसके संघटन भौर कार्य-प्रणाली को, प्रादेश हारा परिभाषित करे 


निवंयन. 


“भारत के 
आगमों तथा 
“राज्य के 


आगमो! का अर्थ. 


संघ द्वारा 
आरोपित किन्तु 
राज्यों द्वारा 
संगृहीत तथा 
आत्मसात्कृत 
बलिया 


संघद्वारा 
झ्ारोपित तथा 
संगहीत किन्तु 
राज्यों को 
नियोजित कर, 


धरे 
भाग १० 
अथे, सम्पात्ति, प्रसंविदा ओर व्यवहार 
अध्याय १,---अथे 


संघ तथा राज्यों के बोच श्रागम-विभाजन 


२४७. इस भाग में जब तक कि प्रसंग से श्रन्यथा श्रपेक्षित न हो,-- ५ 


(क) “श्रर्थायोग” से इस संविधान के श्रतृच्छेद २६० के प्रनुसार संघटित 
श्र्धायोग ग्रभिप्रेत हे ; 

(ख) “राज्य में प्रथम भ्रनुसुची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्य का समावेश नहीं है ; 

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग २ में उत समय उल्लिखित रहे राज्यों के १० 
निर्देशों में प्रथम भ्रनुस॒ची के भाग ४ में उल्लिखित किसी राज्य - 
क्षेत्र के निर्देशों का, तथा किसी ऐसे श्रन्य राज्य-क्षेत्र के निर्देशों 
का समावेश होग। जो भारत राज्यक्षेत्र के भ्रन्तभत तो हो, परन्तु 
उस श्रनूसूची में उल्लिखित न हो. 


२४८. राज्यों को पूर्णतः भ्रथवा प्रंशतः नियोजित किये हुए कुछ करों श्रौर १५ 
बलियों के शुद्ध उदय के बारे में इस श्रध्याय के निम्त प्रावधानों के श्रथीन रहते हुए, 
“भारत के ग्रागमों इस पद में भारत-जशासन द्वारा एकत्रित अ्रयवा प्राप्त, समस्त 
श्रागमों श्रौर लोक म॒द्राश्नों क। समावेश हें श्रोर राज्य के श्रागमों इस पद में राज्य 
के शासन द्वारा एकत्रित श्रथवा प्राप्त समस्त श्रागभों श्रौर लोक-मुद्राप्नों का समावेश 
है क 


२४६. (१) संघसूची में वशित मुद्रांक बलिया, तथा भेषजोय श्रौर प्रसाधन 
निर्मितियों पर उत्पाद बलियां भारत-शासन द्वारा आरोपित की जावेंगी, परन्तु-- 
(क) यदि ऐसी बलियां प्रथम अ्रतृसूच्री के भाग २ में उत्र समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के भीतर प्रारोपशीय हों तो भारत-शासन 
द्वारा ; और २५ 
(ख) प्रन्य श्रवस्थाश्रों में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसी बलियां प्रारो- 
पणीय हों, उन उन राज्यों द्वारा, 
इकटठी की जाएंगी, 


(२) किसी झ्रायिक वर्ष में के, किसी ऐसी बलि के उदय, जो बलि उस वष 
किसी राज्य के भीतर प्रारोपणीय है, भारत के ग्रागमों के भाग न बनेंगे, किन्तु उस 
राज्य को नियोजित किये जायेंगे. ३० 


२५०. (१) निम्नलिखित बलियां तथा कर भारत-शासन द्वारा ग्रारोपित 
तथा संगृहीत किये जाएँगे, परन्तु इस श्रनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित रीति के 
श्रनुसार राज्यों को नियोजित किये जाएँगे, भ्र्थात्‌ :-- 

(क) कृष्य 22 को छोड़ कर भ्रत्य सम्पत्ति की उत्तराधिकार विषयक 
लगा; ३४ 


संघ द्वारा आारो- 
पित तथा संग- 
हीत श्र संघ 
तथा राज्यों के 
बीच विभाजित 
कर. 


परे 


(ख) कृष्य भूमि को छोड़ कर प्रस्य भू-सम्पत्ति बलियां ; 


(ग) प्रयोगा्ग (रेलवे) से श्रयवा विमान से वाहित वस्तुओं श्रथवा 
यात्रियों पर सीमा-कर ; 


(घ) प्रयोधा्ग से मनुष्यों तथा व्तुओं के भाड़ों पर कर. 


(२) किसो प्राथिक वर्ष में को किसो ऐसो बलि प्रथवा कर के शुद्ध उदय ४ 
जहां तक कि वे उदय प्रथम श्रत॒सूची के भाग २ में उतत समथ उल्लिखित रहे राज्यों में 
उपारोपणोीय उदय न हों, भारत के प्रागमों का भाग न बनेंगे, परन्तु उन राज्यों को 
नियोजित किये जयेंगे जिनके भोतर वह बलि श्रथवा कर उस वर्ष प्रारोपणीय हां 
श्रौर वे उदय विधि हारा संसद-निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों के भ्रनुसार उन राज्यों में 
विभाजित किये जावेंगे. १० 


२५१. (१) कृषि-आ्राय के प्रतिरिक्त भ्रन्य श्राय पर कर भारत-शासन 
हारा प्रारोपित तथा संगृहीत किये जायेंगे भ्रोर इस भ्रनुच्छेद के खण्ड (२) में प्रावहित 
रीति के प्रनुतार संघ श्रौर राज्यों के बीच विभाजित किये जाेंगे. 


(२) किसी भ्राथिक वर्ष में के ऐसे किसो कर के शुद्ध उदय का वह प्रतिशत भाग 
जो कि नियत किया जाये, जहां तक कि वे उदय, प्रथन ग्रनुसुची के भाग २ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों में उप।रोपणीय उदय न हों श्रथवा संघ-परिनाभों के सम्बन्ध प्ले 
देय कर ने हों, भारत के श्रागमों का भाग न बनेगा, परस्तु उन राज्यों को नियोजिस 
किया जायग।, जिनके भीतर वह कर उस वर्ष श्रारोपणीय है और वह उन राज्यों 
उस रीति श्रौर उत समय से विभाजित किये जायेग।, जो कि विनिहिते क्िय। ज। ये. 


(३) इस भ्रनुच्छेद के खण्ड (२) के प्रयोजनाथ, प्रत्येक श्राथिक वर्ष में श्य २० 
पर करों के उतने शुद्ध उदय का बह प्रतिशत भाग जो विनिहित किया जावे, जिप्तें 
संघ परिलाभों के सम्बन्ध में शोध्य करों के शुद्ध उदय का समावेद नहीं, बेसा उदय 
समझा जायेगा, जो प्रथम प्रनुसुच्ची के भाग २ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
उपारोपणीय हे. 


(४) इस भ्रनृच्छेद में-- २१ 


(क) “भ्राय पर कर” में वह राध्षि सम्मिलित हे, जिसे भारत-शासन ने 
इस संविधान के अनुच्छेद २६६ के परादिक के खण्ड (क) में 
निर्दिष्ट किसो झ्राय-कर के बदले में श्रारोपित किया हो, परन्तु 


उसमें निगम-कर सम्मिलित नहीं है ; 
(ख्र) “विनिहित" का प्र हे-- ३० 


(१) जब तक कि भश्रर्थायोग का संघटन न हो चुके, तब तक प्रधान से 
ग्रादेश द्वारा विनिहित, प्रौर 


(२) प्रर्थायोग के संघटन हो चुकने के परुचात्‌, प्र्थायोग के प्रभि- 
सस्‍्तावों १२ विचार कर के प्रधान से भ्रादेश द्वारा 
विनिहित' ३५ 


(ग) “'संध-परिलाभों' में भारत के प्रागभों से दिये जाने वाले वे समस्त 
परिलाभ तथा उत्तर वेतन सम्मिलित हे जिनके सम्बन्ध से 
ग्राय-कर लगता हैं. 


संघ के प्रयो- 
जनों के हेतु 
कतिपय बलियों 
तथा करों पर 
ग्रधिभार, 


कर जो संघ 
द्वारा आरोपित 
तथा संगृहीत 

हैं श्रौर जो संघ 
तथा राज्यों के 
बीच विभाजित 
हो सकें. 


सन अ्रथवा 

सन की बनी 
वस्तुओं की बलि 
का विभाजन, 


कतिपय राज्यों 
को संघ से 
भ्रनुदान. 


प्र 


२५२. इस संविधान के भ्रनच्छेद २५० तथा २५१ में किसी बात के होते 
हुए भी, संसद, उन अनच्छेदों में निदिष्ट किसी भो बलि भ्रथवा कर में, किसी भो समय 
संघ के प्रयोजनाथं प्रधिभार द्वारा, वृद्धि कर सकेगी श्रोर ऐसे किसी अ्रधिभार का 
समस्त उदय भारत के प्रागमों का भाग बनेगा. 


२५३. (१) लवए पर संघ कोई बलि ने लगायेगा. ५ 


(२) भेषजीय तथा प्रसाधन निर्मितियों पर ऐसी उत्पादक बलियों को छोड कर 
जो संघ-सुत्री में वणित हैं, संघ-उत्पादक बलियां भारत-शासन द्वारा आ्रारोपित तया 
संगृहीत को जायेगो; परन्तु यदि संसद विधि द्वारा यह प्रावहित करे, तो बलि भ्रारो- 
पक विधि जिन राज्यों को लाग होती हो उन राज्यों को भारत के श्रागमों में से, उत्त 
बलि के शुद्ध उदय के पूरा ग्रथवा किसो श्रंता के बराबर राशि दी जायेगी, और वे १० 
राशियां, उन राज्यों के बोच विधि द्वारा निित विभाजन-सिद्धान्तों के प्रनुसार 
विभाजित को जावेंगी. 


२५४. इस संविधान के भ्रतृच्छेद २५३ में किसी बात के होते हुए भी, सन 
श्रथवा सन की बनी वस्तुओं की किसी निष्क्राम्य बलि के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध उदय का 
उतना श्रनुषात, जो संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे, भारत के भ्रागमों का भाग न बनेगा १५ 
किन्तु सन के उत्पादन करने वाल राज्यों को विधि द्वारा निर्मित विभाजन-सिद्धान्तों 
के प्रनुसार, नियोजित किया जायेगा : 

पर जब तक संसद इस प्रकार निकुचय न करे, तब तक उन राज्यों को, प्रत्येक 
वर्ष होने वाले उस बलि के शुद्ध उदेय का उतना भाग उन श्रनपातों से नियोजित 
किया जायेगा, जो भारत-शासन झ्धिनियम, १६३४५, के भ्रधीन बनाये हुए भ्रौर इस २० 
संविधान के प्रारम्भ से सच्चः पुर्व प्रवुत्त क्िसो आ्रादेश द्वारा निश्चित किय। जा चुका हो. 


२५५. ऐसी राशियां, जो संसद्‌ विधि द्वारा प्रावहित करे, उन राज्यों के 
प्रागमों के सहायक प्रन॒दान के रूप में भारत के भ्रागमों पर प्रति वर्ष प्रभत्त होंगी, 
जिन राज्यों के विषय में संसद्‌ यह निश्चितत करे कि उन्हें सहायता की श्रावश्यकता है. 
भिन्न भिन्न राज्यों के लिये भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी : २५ 


पर प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समथ उल्लिखित रहे राज्य के प्रागमों के 
सहायक भ्रन॒दान के रूप में भारत के भ्रागमों में से बसी पूंजी तथा भ्रावत्तंक राशियां 
दी जाएँगी, जैसी उस राज्य को उन विकास-पोजनाशरों के परिव्ययों के उठाने में समर्थ 
बनाने के लिये ग्रावइयक हों, जो उस राज्य के भ्रन्तर्गत, श्रनुसुचित बन-जातियों के 
कल्पाए में भ्रभिवृद्धि करने के प्रयोजनाथं भ्रथवा उत्त राज्य के श्रन्तर्गत श्रनुसूचित ३० 
क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करने के 
प्रयोजनाथ उस राज्य ने भारत-शासन के श्रनुमोदन से श्र/रस्भ की हों : 


पर श्रौर भी यह कि, श्रासाम-राज्य के ग्रागम के सहायक प्रनुदान के रुप में 
भारत के प्रागमों में से बसी पूंजी तथा भ्रावत्तक राशियां दी 


(क) जो घष्ठ भ्रनुतुची को कण्डिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ में रे* 
उल्लिखित वन-जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के 
प्रारम्भ से सदपृर्व तीन वर्ष के झ्ागमों से श्रधिक जो व्यय 
उस के माध्य (झ्रौसत) के बराबर हों ; श्रौर 

(ख) जो उत्स क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शोध क्षेत्रों के 
प्रशासन-स्तर तक उच्चत करने के प्रयोजनाथ उस राज्य द्वारा ४० 


भारत-शासन के प्रमुमोदन से झारब्ध योजनाओं के परिश्यय 
के बराबर हों. 


व्यवसाय, 
व्यापार, वत्तियों 
तथा सेवा- 
युक्तियों पर कर 


परित्राण. 


करों तथा 
बलियों के ग्रारो- 
पण, संग्रहण 
झौर विभाजन 
के विषय में 
प्रथम प्रनुसूची 
के भाग ३ में 
उल्लिखित 


शाज्यों से संविदा. 


प५ 


२५६. (१) इस संविधान के झ्रनच्छेद २१७ में किसो बात के होते हुए 
भी, परन्तु इस भ्रनुच्छेद के खण्ड (२) और (३) के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, 
किसी राज्य के विधान-मण्डल को राज्य के, लाभाथथ पश्रथवा उसके श्रन्तर्गत 
नगर समिति, मण्डल-गण, स्थानीय गए भश्रथवा भ्रन्य स्थानोय प्राधिकारी के लाभाथ 
व्यवसाय, व्यापार, वत्तियों तथा सेवायक्षितयों पर करों के विषय में विधियां बनाते १ 
की शक्ति होगी 


(२) किसी एक व्यक्तित द्वारा व्यवत्ताय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवा-युक्तियों 
के बारे में उस राज्य को प्रवतवा उसके प्रन्तगंत किसो एक नगर-समिति, मण्डल-गण, 
स्थानीय-गए श्रथवा भ्रन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय करों की समस्त राश्षि प्रति वर्ष 
दो सौ पचास रुपये से अधिक न होगी: |“: १० 


पर यदि इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व ग्राथिक वर्ष में किसी राज्य में 
ग्रथवा किसी नगर-समिति, गए श्रयवा प्राधिकारी में व्यवसाय, व्यापार, वत्तियों 
ग्रथवा सेवायक्तियों पर ऐसा कर लाग था जिसको मात्रा श्रथवा जिसकी श्रधिकतम 
मात्रा दो सो पचास रुपये से भ्रधिक थी, तो ऐसा कर उस समय तक 
ग्ररोपणीय रहेगा जब तक कि संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकल प्रावधान न करे, १५ 
भ्रौर संसद्‌ द्वारा इस प्रकार बनाई हुई कोई विधि या तो सामान्यतः श्रथवा फिन्‍्हों 
उल्लिखित राज्यों, नगर - समितियों, गएों या प्राधिकारी वर्गों के सम्बन्ध में बनाई 
ज्ञा सकेगी. 


(३) व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायुक्तियों पर कर के विषय 
मे उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति से यह श्रन्वयन २० 
ने होगा, कि संसद्‌ को व्यवसाय, व्यापार, वृत्तियों तथा सेवायक्षियों से उपाजित 
ग्रथवा उत्पन्न श्राय पर कर लगाने के लिये विधियां बनाने को शक्ति किसो प्रकार 
सीमित की गई है 


२५७. जो कर, बलियां, उपकर भ्रथवा शुल्क, इस संविधान से सद्य: पूर्व किसी 
राज्य के शासन द्वारा, श्रथवा किसी नगर-समिति ग्रथवा श्रस्य स्थानीय प्राधिकारी २५ 
या निकाय के हारा उस राज्य, नगर, मण्डल श्रथवा ग्रन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनार्थ 
विध्यनकल श्रारोपित किये जा रहे थे, वे कर, बलियां, उपकर श्रथवा शल्क संघ- 
सुत्री मं वशित होने पर भी श्रारोपणीय रह सकेंगे श्रौर उन्हों प्रयोजनों के हेतु उप- 
योग में लाए जा सकेंगे जब तक कि संसद इसके प्रतिकल प्रावधान न करे 


२५८. (१) इस भश्रध्याय में किसी भी बात के होते हुए, पर इस श्रनच्छेद ३० 
के खण्ड (२) के प्रावधानों के प्रधीन रहते हुए, संघ प्रथम अ्रनुस॒ची के भाग ३ में 
उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य से उस राज्य के भीतर भारत-शासन द्वारा 
झारोपणीय किसी कर श्रथवा बलि के श्रारोपए तथा संग्रहण के विषथ में और उसके 
उदय के विभाजन के लिये इस भ्रध्याय के प्रावधानों से भिन्न संविदा कर सकेगा, श्ौर 
जब संविदा इस प्रकार कर ली जाय, तो इस भ्रध्याय के प्रावधान ऐसे राज्य के सम्बन्ध ३४ 
में ऐसी संविदा के ग्रभिसमयों के प्रधीन रह कर प्रभावी होंगे 


(२) इस प्रमच्छेद के खण्ड (१) के प्रनसार की हुई संविद। इस संविधान के 
कारक से के हो अब हे सषिक क लिप पा गम गी 


८६ 


पर प्रधान, एंसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ किसो भी समय ऐसी 
किसी संविदा को समाप्त श्रथवा संपरिवर्तित कर सकेगा यदि भ्रर्थायोग के प्रतिवेदन 
पर विचार करने के पश्चात्‌ बह ऐसा करना श्रावश्यक समभे. 


गगदजदेयो २५९. (१) इस प्रध्याय के पू्वगामो प्रावधानों में शुद्ध उदय” से, किसी 

ग्रादि का कर ग्रथवा बलि के सम्बन्ध में, उस उदय से भ्रभिप्राय है जो उसके संग्रहण के परिव्ययों ५ 

गएन को घटाने के पश्चात बचे, श्रौर उन प्रावधानों के प्रयोजनाथ किसी क्षेत्र के भीतर भ्रथव[ 
गन. 


उसको उपारोप्य किसी कर या बलि का ग्रथवा किसी कर या बलि के किसी भाग का 
शुद्ध उदय भारत के मह॒किक्षक द्वार। श्रभिनिश्चित तथा प्रभ्ताणित किया जायेगा, 
जिसका प्रमाएपत्र श्रन्तिम होगा. 


(२) किसी श्रवस्था में जहां, इस संविधान के इस भाग के भश्रधीन, किसी १० 
बलि प्रयवा कर के उदय किपी राज्य को नियोजित किये जाते हूं, श्रथवा किये जायें 
तो, उपयुक्त प्रावधान के श्रोर इस अ्रध्याय के किसी श्रन्य स्पष्ट प्रावधान के श्रधीन 
रहते हुए, संसद्‌ को बनाई कोई विधि ग्रथवा प्रधान का कोई प्रादेश,इनबातों का प्रावधान 

क्र सकेगा श्रथति्‌ उदयों की गणना जिस रीति से की जानी हे, जिस समय से श्रथवा 
जब कोई शोधन किया जाना है, जिस रीति से कोई शोधन किया जाना हू, एक श्राथिक १५ 
वर्ष और दूसरे ग्राथिक वर्ष में समायोजन करने का झ्रौर श्रन्य कोई झ्रान॒षंगिक तथा 
सहायक बातों का. 


प्र्थायोग. २६०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर श्रौर तत्प- 
चात॒ प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर ग्रयवा ऐसे भ्रन्य समय पर जिसे प्रधान प्रावश्यक 
समभे, प्रथात प्रादेश द्वारा एक अ्र्थायोग संघटित करेगा जिसका एक सभापति २० 
श्रोर चार भ्रन्य सदस्य होंगे, जिन्हें प्रधान नियुक्त करेगा. 


(२) संसद विधि द्वारा उन योग्यताओों का जो भ्रायोग के सदस्यों की नियुक्ति 
के लिये ग्रपेक्षित होंगो प्रोर उत्त रोति का जित्के भ्रनुसार उनका चुनाव किया जावेगा, 
निईचय कर सकेगी. 


(३) आयोग का यह कतंव्य होग। कि वह-- 


(क) इस भ्रध्याय के भ्रवीन, संघ तथा राज्यों के बीच भाजित होने वाले 
श्रयवा हो सकने वाले, करों के ज़ुद्ध उदय के विभाजन के विषय 
में, तथा ऐसे उदयों के राज्यों के बीव उनके भागों के वितरण 
के विषय में ; 


श्र 


(ख) भारत के श्रागमों में से र/ज्यों को सहायक अनुदान देने में जिन विद्धा- ३० 
न्‍्तों का पालन होत। चाहिये, उनके विषय में ; 

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
में भारत-शासन द्वारा प्रारोपश्रोय किसी कर श्रथवा बलि के 
ग्रारोपण, संप्रहए तथा विभाजन के विषय में संघ तथा उस राज्य 
के बोच को गई किो संविश के प्रभितमयों के चालू रखने रे 
प्रयवा संपरिवर्तन करने के विषय में; श्रौर 

(घ) सुस्थित श्रयं के हित में प्रधान द्वारा श्रायोग को सौंपे हुए क्षिसी श्रन्य 
विषय के बारे में; 


प्रधान को अ्रभिस्तवन करे. 


_(४) आ्रायोग प्रपनी कार्य-प्रणाली निश्चित करेगा और श्रपने प्रकायों के ४५ 
पालन में, उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद्‌ विधि द्वारा उसे प्रदान करे. | 


ध्र्थायोग के 
ग्रभिस्ताव. 


भारत के ग्रागमों 
में से शोध्य 
व्यय, 


लोक-म॒द्रा के 
अ्भिरक्षण 
विषयक प्राव- 
धान. 


कतिपय लोक 
सम्पत्ति की 
करारोपए से 
मक्ति. 


विद पर कर 
से मुक्ति. 


द्घ3 


२६१, प्रधान, इस भ्रध्याय के पूव॑वर्तों प्रावधानों के श्राधीन श्र्थायोग द्वारा 
किय गए प्रत्येक अभिस्ताव को, उत्त पर की गई कार्यवाही के ध्यास्यात्मक विवरण के 
सहित, संसद के समक्ष रखवायेग।. 


प्रकीएं श्राथिक प्रावधान 


२६२. संध या राज्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई श्रन॒दान ५ 
दे सकेगा, यद्यपि वह प्रयोजन ऐस। न हो कि जिसके विषय में संसद या उस राज्य का 
विधान-मण्डल, जेलो कि स्थिति हो, विधि बन। सकता हो. 


२६३. (१) प्रधान तथा राज्य का शासक नियम बना सकेगा जिनसे यह 
सुनिश्चित हो जाये कि भारत के अ्रयवा राज्य के, जेसो कि स्थिति हो, भ्रागमों के लेखे 
में प्राप्त समस्त मुद्राएँ, उन को छोड कर, यदि कोई हों, जिनका उन नियमों में ग्रपवाद १० 
उल्लिखित हो, भारत अथवा उस राज्य के लोक-जेखाश्मों में पटाई जायेंगी श्रौर इस 
प्रकार बनाये हुए निघम विनिधान कर सकेंगे, ग्रथता विनिधान करनेका श्रधिकार किसी 
व्यक्ति को दे सकेंगे, जिसते, उक्त लेखे में मुद्राओं का शोधन, उत्तमें से म॒द्राश्नों का 
प्रत्याहार, उत्तम की मद्राओं का श्रभिरक्षण श्रोर पूर्वेक्त बातों से सम्बद्ध भ्रथवा सहा- 
यक कोई श्रन्य विषय के लिये, कार्य-प्रणाली का निर्धारण होगा. १ 

(२) इस अनृच्छेद मे किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वार! भारत के 
श्रागमों के बारे में प्राप्त मुद्राओओं के अभिरक्षण का, भारत के लोक-लेखे में उनके 
शोधन का आर ऐसे लेख में से म्‌ द्राओं के प्रत्याहार का, श्रानियमन, कर सकेगी, श्रौर किसी 
राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उस राज्य के श्रागमों के बारे में प्राप्त समस्त 
मुद्रा्ों के श्रभिरक्षण का, उस राज्य के लोक-लेखे में उनके शोधन का, और एं से लेखें २० 
में से मुद्राओ्रों के प्रत्याहार का, श्रातियमन कर सकेगा, श्रौर इस श्रन॒च्छेद के भ्रधीन 
बनाये हुए नियम, ऐसी विधि के प्रावधानों के झ्राधोन रहते हुए प्रभावी होंगे. 


२६४. संघ की सम्पत्ति, जहां तक कि संसद विधि द्वारा भ्रन्यथा प्रावहित न॑ 
करे, किसी भी राज्य द्वारा, श्रथवा राज्य के ग्रन्तगं ते किसी प्राधिकारी द्वार।, आरोपित 
समस्त करों से मक्त होगी : २५ 


पर जब तक कि संसद विधि द्वारा भ्रन्यथा प्रवहित न करे, तब तक संघ की 
सम्पत्ति जो इस संविधान के सद्यः पुर इस प्रकार के किसी कर देने के लिये, बाध्य थी, 
ग्रथवा बाध्य तमभी गई थी, वह उप्त कर को देने के लिये बाध्य रहेगी श्रथवा बाध्य 
समभी जाएगी, जब तक कि वह कर चालू है. 


२६५. जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा भ्रन्यथा प्रावधान करे उसको छोड कर ३० 
ऐसी विद्युत्‌ के उपयोग भ्रथवा बिक्री पर (चाहे विद्युत, शासन द्वारा भ्रथवा भ्रन्य व्यक्ति 
द्वारा उत्पादित की जाए) किसी राज्य की कोई विधि कोई कर न लगाएगी श्रौर न 
कर लगाने का प्राधिकार देगी, जो विद्युत्‌-- 


(क) भारत-शासन द्वारा उपभोग में लाई जाती है, श्रथवा भारत-शासन 
के उपभोग के हेतु उस शासन को बेची जाती है ; श्रथवा ३४ 


(स) किसी संघ श्रयोमार्ग (रेलवे) के निर्माण, संधारण, भ्रथवा संचालन 
में, उप शासन द्वार।, श्रथवा उस ब्रयोसार्ग को संचालन करने 
वाले किसी श्रयोमार्ग-प्रमण्डल द्वारा, उपयोग में लाई जाती हो 
प्रथवा उस शासन को श्रथवा बेसे किसी अ्रयोमार्ग-प्रमण्डल को 
किसी संघ श्रयोमार्ग के निर्माण, संघारण, भ्रथवा संचालन में ४० 
उपभोग के लिये बेची जाती है, 


राज्य के शासनों 
की संघ-कर से 
मुक्ति. 


कतिपय व्ययों 
तथा उत्तर 
बेतनों के विषय 
में समायोजना. 


ष््ष 


श्रौर, विद्यत को बिक्री पर करारोएश करने वाली श्रथवा करारोपएणा का 
प्राधिकार देने वाली ऐसी कोई विधि इस बात को सुनिश्चित करेगी कि भारत-शासन 
को उसके उपभोग के लिये, भ्रथवा ऐसे किसो ग्रयोगमा ग॑ प्रभण्डल को किसी संघ श्रयो- 
मार्ग के निर्माण, संधारए श्रथवा संचालन में उपभोग के लिये बेची जाने वाली विद्यत्‌ 
का मूल्य, प्रचुर मात्रा में विद्युत का उपभोग करने वालों से लिये जाने वाले मूल्य से उतना ५ 
कम होग। जितनी कि कर को राि है. 


२६६. जो एतत्पवचात प्रावहित हे उस के श्रधीन रहते हुए, भारत-राज्य- 
क्षेत्र के ग्रन्तर्गंत भूमियों भ्रयवा भवनों के बारे में, श्रथवा भारत-राज्यक्षेत्र में उपाजित, 
उत्पन्न श्रथव प्राप्त श्राय के बारे में किसो र/ज्य के शासन पर कोई संघ-कर न लगाया 
जायगा : १० 

पर--- 


(क) जहां किसी राज्य के शासन द्वारा भ्रथवा उसकी शोर से किसी प्रकार 
का वाणिज्य भ्रथवा व्यापार किया जाता हो तो, इस भ्रनुच्छेद 
की किसी बात से उस शासन को, उस वाएिज्य या 
व्यापार के बारे में, श्रथवा उससे सम्बद्ध किन्‍्हीं संचालनों १५ 
के बारे में, श्रथवा उसके सम्बन्ध से उत्पन्न किसी आय 
पर, भ्रयवा उप्तके प्रयोजनों के हेतु धारणा को हुई किसी सम्पत्ति 
पर, किसी संघ-कर से, श्रयव। उस फर के बदले प्रारोपित किसी 
रश्ि से, मुक्ति न मिलेगी ; 


(ख) इस प्रनुच्छेद को किसी बात से, प्रथम भ्रनुसच्ती के भाग ३ में उस २० 
समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के नरेश को, ऐसी भूमि, भवन 
या श्राय के बारे में जो उसकी वेयक्तिक सम्पत्ति हें, श्रथव। 
वेयक्तिक ग्राय के बारे में किसो संघ-कर से म्‌क्ति न मिलेगी. 


व्यास्या.--इस भ्रनच्छेद के प्रयोजन(यं, किसो राज्य के शासन के साधारण 
प्रकार्यों के श्रान॒ुंगिक संचालनों को, जेसे कि किसी राज्य-शासन के नियस्त्रणाधीन २, 
बन की बनोत्पत्ति की बिक्री प्रथवा किसी राज्य के भ्रन्तर्गत किसी कारागार में उत्पादित 
किसी वस्तु को बिक्री को, उस राज्य के शासन द्वारा अथवा उसकी झोर से चलाया गया 
वाणिज्य प्रथवा व्यापार न समझा जाएगा. 


२६७. जहां इस संविधान के प्रावधानों के श्रथीन किसी न्यायालय श्रथवा 
श्रायोग के व्यय, श्रथवा जिस व्यक्ति ने इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व, भारत में ३७ 
ब्रिटिशसमाद के भ्रधीन सेवा की हैँ, उसे श्रथवा उसके बारे में दिये जाने वाले उत्तर 
वेतन, भारत के भ्रागमों पर अ्रथव! प्रथम भ्रनुसूच्ती के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के श्रागमों पर प्रभार हैं, तो--- 

(क) भारत के ग्रागमों पर प्रभार होने की भ्रवस्था में, यदि वहु न्यायालय 
श्रथवा श्र/योग इस प्रकार उल्लिलित किसी राज्य की किन्‍्हीं ३५ 
पथक आावद्यकताझों की पूति करता हो, भ्रथवा उस व्यक्षित ने 
ऐसे राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः भ्रथवा प्रंद्वत: सेवाएँ 
की हों ; प्रथवा 

(ख) इस प्रकार उल्लिखित किसी राज्य के श्रागमों पर प्रभार होने की 
प्रवस्था में, यदि बहू स्थायालय श्रथवा श्रायोग, संघ को ४७ 
प्रथवा इस प्रकार उल्लिखित किसी प्रन्य राज्य की 
पर ग्रावश्यकताश्रों की पूति करता हो, श्रथवा उस व्यक्षित 

संघ झ्रथवा ऐसे प्रन्‍्य राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पुर्ीतः 
भ्रथवा प्रंशत: सेवाएं की हों, 


भारत-शासन 
द्वारा उद्घार- 
प्रहण. 


राज्यों द्वारा 
उद्घाग्महण. 


परिसम्पत्तियों 
तथा ऋणों, 
ग्रतिकारों तथा 
देंयों पर उत्त रा 
घधिकार, 


द्है 


तो, यथास्यिति उस राज्य के ऋगमों पर ग्रथवा, भारत के या भ्रन्य राज्य के 
ध्रागमों पर, व्यय-सम्बन्धी या उतर वेतन सम्बन्धी उतना प्रंशदान, प्रभुत्त 
होगा श्रोर उन भ्रागरमों से दिया जापगा जितना कि समभोता हो, प्रथवा संविदा के 
ग्रभाव में उतना अ्रंहादान जितना कि भारत के मख्य न्यायात्रीक्ष द्वारा 
नियक्त विवादों निश्चित करे . 


शंध्याय २,---उद्भारग्रहण 


२६८. संघ की प्रधिशसों शक्ति, भारत के श्रागभों को प्रतिभूति पर, यदि 
कोई सोमाएं हों तो उन सोपाओरं के भोतर, उद्घारग्रहण तक विस्तृत हे जिन्हें संसद 
समय समय पर विधि हारा नियत करे, और उन सोमाओ्रों के भोतर, यदि कोई सोमाएँ 
हों, प्रत्याभति देने तक वह शक्ति विस्तृत हे जिन्हें इस प्रकार निवतत किया जाये. १० 


२६६. (१) इस श्रनुच्छे३ के प्रावधानों के श्रवीन रहते हुए, प्रथम प्रनस्‌ वो 
के भाग १ में उत्त सम4 उल्लिखित रहे कितो राज्य को श्रधिजासों शक्ति, उस राज्य 
के आ्रागमों की प्रतिभ/त पर, यदि कोई सोमाएँ हों तो, उन साभाओं के भोतर, भारत 
राज्य-क्षेत्र के भोतर उद्धारप्रहुश्ञ तफ विस्तृत हैं, जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मण्डल 
समय सम पर विधि द्वार। नियत करे, श्र उन सोमा्रों के भोतर यदि कोर्ट सीमाएँ १५ 
हों, प्रत्याभूति देने तक बह शक्ति विस्तृत हूँ जिन्‍हें हस प्रकार नियत किवा जाए. 


(२) भारत-शासव, उन प्रतिवन्धों के स|थ, यदि कोई हों, जिन्हें लगना वह 
उचित समभे, प्रथम अनुसूची के भाग ! श्रवव। भाग ३ में उस सभव उल्लिखित रहे 
राज्यों को उधार दे सकता है, श्रथवा जहां तक श्रन्तिम पूर्ववर्ती श्रनुच्छेर के प्रतुस।र 
निश्चित किन्‍्हीं सोम।/श्रों का उल्लंघन न होता हू! वहां तक, ऐसे क्िस्तो राज्य के द्।रा २० 
उठाये गये ऋण के बारे में प्रत्य/भति दे सकता है श्रौर जो राशियां ऐसे उधार देने के 
हेतु श्राटश्यक हों, वे भारत के श्रागमों पर प्रभृत होंगी. 


(३) प्रथम भ्रनुसुची के भाग १ पश्रथवा भाग ३ में उत्त समय उल्लिल्षित 
रहा कोई राज्य, भारत-शासन की सहभति के बिना कोई ऋण ते उठा सकेगा, यदि 
भारत-दासन द्वारा प्रथवा उतके पुर्राधिकरी शासन द्वार, दिये हुए श्रयवा प्रत्याभत 
किये हुए उस राज्य के किसो ऋण का कोई प्रंश्र उस समय तक देना रहा हे. 


इस खण्ड के भ्रनुसार सहमति उन प्रतिबन्धों के साथ, यदि कोई हाँ, दी जा 
सकेगी जिन्हें भारत-शासन प्रारोपण करना उचित समझे, 


अध्याय ३.--सम्पत्ति, प्रसेविदा, देय और व्यवहार 


२७०. इस संविधान के प्रारम्भ काल से, भारत-शासन, भ्रोर प्रथम भ्रतुसूची ३७ 
के भाग १ में उत समय उल्लिखित रहे प्रत्येक र/ज्य का शासन, कमरा: भारत-अधिराज्य 
शासन की, ध्ौर तत्स्थानो शासकों के प्रान्तों की, समस्त सम्पत्ति, परिसम्पत्ति भौर देयों 
के, उत्तराधिकारी किसी ऐसी समायोजन के प्रतिबन्ध के साथ, होंगे, जेसी कि इस 
संविधान के प्रारम्भ से पूर्व, प/किस्तान अ्रधिर/ज्य के बनने भ्रथवा पश्चिमों बंगाल, ३५ 
पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब भ्ौर पूर्वी पंजाब के बनने के कारएा की गई हो, श्रयव। 
की जाने वाली हो. 

2 डे 


उच्तराधिकारी 
के प्रभाव, 
ब्यपगम ग्रथवा 
स्वामिहीनत्व 
से उद्भूत 
सम्पत्ति, 


सम्पत्ति के अवा* 
पन की शक्ति, 


प्रस॑विदाएँ. 


व्यवहार तथा 
कार्यवाहियां, 


१० 


२७१. प्रथम भ्रनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
छोड कर, भारत के राज्यक्षेत्र में जो कोई सम्पत्ति उत्तराधिकारों के श्रभाव 
में व्यपगम से श्रथवा वेधस्वामी के श्रभाव में सम्राट को प्राप्त 
हुई होती यदि यह संविधान प्रवत्तन मे न श्राया होता, तो एतत्पदचात्‌ 
श्राने वाले परादिक के श्रधीन रहते हुए वह सम्पत्ति यदि प्रथम झन सुच्ी के भाग ! में ५ 
उस समय उल्लिखित रहे राज्य में स्थित हो तो वह उस राज्य के प्रयोजनार्थ ऐसे राज्य 


के शासन में, श्लौर किसी भ्रन्य भ्रवस्था में संघ के प्रयोजनाथ भारत-शासन में, निहित . 
होगी: 


पर यदि कोई सम्पत्ति, जो उस तिथि को, जब कि वह इस प्रकार सम्ाद को 
प्राप्त हुई होती भारत-शासन के श्रथवा प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लि- १० 
खित रहे किसी राज्य के शासन के धारए ग्रथवा नियन्त्रण में थे, तो यदि उसका जिन 
प्रयोजनों के लिये उस समय धारए ग्रयवा नियन्त्रण किया जाता था, वे प्रयोजन 
संघ सम्बन्धी थे तो वह भारत-शासन के प्रयोजनाथं संघ में निहित होगी श्रौर यदि वे 
प्रयोजन बेस उल्लिखित किसो राज्य सम्बन्धी थे तो वह उस राज्य के शासन के 
प्रयोजनाथ उस राज्य में निहित होगी. १५ 


२७२. (१) संघ की, श्रोर प्रथम श्रनुसुच्ती के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे प्रत्येक राज्य की, अ्रधिशासी शक्षित, समुचित विधान-मण्डल के किसी प्रधिनियम 
के भ्रधीन रहते हुए, स्थिति के भ्रनुसार, संघ श्रथवा ऐसे राज्य के प्रयोजनाथ धारण 
की हुई किसी सम्पत्ति के श्रनुदान, बिक्री, व्यवस्थाकरण प्रथवा प्राधि तक विस्तृत 
होगी, श्रौर क्रमशः उन प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति के कप भ्रथवा ग्रवाप्ति, तथा प्रसं- २० 
विदाकरए तक, विस्तृत होगी. 


(२) संघ के, ग्रथवा प्रथम श्रनुसुच्ची के भाग १ में उत्त सश्य उल्लिखित रहे 
राज्य के, प्रयोजनाथ प्रवाप्त समस्त सम्पत्ति, स्थिति के भ्रनुसार, संघ में श्रथवा ऐसे 
किसी राज्य म॑ निहित होगी. 


२७३. (१) संघ की, प्रथवा प्रथम श्रनु सूची के भाग १ में उस समय उल्लि- २५ 
खित रहे राज्य की भ्रधिशासी शक्ति के पालन में की गई समस्त प्रसंविदाएं, स्थिति 
के अनुसार, प्रधान द्वारा श्रथवा उस राज्य के शासक द्वारा को गई कहो जावेंगी श्रौर 
वे समस्त प्रसंविदाएं तथा सम्पत्ति के प्रगोप, जो उस शक्ति के पालन में किये जाएं, 
प्रधान भ्रथवा शासक की ओर से उन व्यक्तियों द्वारा श्रौर उस रीति के अनुसार लिखे 
जाएँगे जेसा वह निदेश दे श्रथवा भ्रधिकार दे. ३० 


(२) नतो प्रधान श्रोर न किसी राज्य का शासक इस संविधान के प्रयोजनों 
के हेतु, श्रथवा भारत-शासन विषयक एतत्पूब प्रवर्तित किसी श्रधिनियम के प्रयोजनों के 
हेतु, की भ्रथवा लिखी गई किसी प्रसंविदा श्रथवा प्रगोप के बारे में वेयक्तिक रूप 
से उत्तरदायी होगा, श्रौर न वेसा कोई व्यक्तित ही इसके बारे में वेयक्तिक रूप से 
उत्तरदायी होगा जिसने उन में से किसी की श्रोर से ऐसी प्रसंविदा अ्रथवा प्रगोप ३५ 
किया श्रथवा लिखा हो. 


२७४. (१) भारत-शासन के नाम से, भारत-शासन व्यवहार ला 
सकेगा श्रथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाय। जा सकेगा भ्रौर प्रथम श्रनुसूची के 
भाग १ में उस समय उल्लिलित रहे राज्य के शासन के नाम से, वहु (ज्य-शासन 
व्यवहार ला सकेगा भ्रथवा उसके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सकेगा, भर इस संविधान ४० 
से प्रदत्त शक्षितयों के श्राधार पर , संसद द्वारा श्रथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, 


६१ 


जो श्रधिनियम बनाया जाय उस के प्रावधानों के श्रथोन रहते हुए वे अभ्रपने श्रपने 
कारबार के बारे में, उसी प्रकार व्यवहार ला सकेंगे श्रथवा उनके विरुद्ध उसी प्रकार 
व्यवहार लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत-अ्धिराज्य तया तत्स्थानी प्रान्त व्यवहार 
ला सके होते श्रथवा उनके विरुद्ध व्यवहार लाया जा सका होता, यदि इस संविधान 
को श्रधिनियम का रूप न दिया गया होता. ५ 


(२) यदि इस संविधान की प्रारम्भ तिथि को-- 


(क) कोई ऐसी वैध कार्यव(हियां लम्बित हैँ जिनमें भारत-अ्रधिराज्य, 
एक पक्षवाला है, तो उन कार्यवाहियों में उक्त श्रघिराज्य के 
स्थान में भारत-शासन समभा जावेगा ; 


(ख) कोई ऐसी बंध कार्यवाहियां लम्बित हैँ जिनमें कोई प्रान्त एक १० 
पक्षत्राला हे, तो उन कार्यवाहियों में उस प्रान्त के स्थान में 
तत्स्थानी राज्य समभा जावेगा. 


सचस्कृत्य- 
स्थिति की 
उद्घोषणा. 


सच्यस्कृत्य- 
स्थिति की 
उद्घोषणा का 
प्रभाव, 


जिस कालावधि 
में सचस्कृत्य- 
स्थिति की 
घोषणा प्रवर्तन 
में हे, उसमें 
झग्रागम- विभाजन 
सम्बन्धी प्राव- 
धानों का प्रयोग. 


8२ 
भाग ११ 


सद्मस्कृत्यास्थति प्रावधान 


२७५. (१) यदि प्रधान को समाधान हो जाये कि गस्भीर सद्यस्कृत्य- 
स्थिति विद्यमान हे, जिससे भारत की नि३शंकता संकट में हे चाहे युद्ध से चाहे 
ग्रान्तरिक हिला से, तो वह उद्घोषणा द्वारा तदर्थ घोषणा कर सकेगा. धर 


(२) इस भ्रनुच्छेद के खण्ड (१) के श्रनुसार निकाली गई उद्योषएा (जिसे 
इस संविधान में 'सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा ” नाम से निर्देश किया है )-- 


(क) उत्तरवर्ती उद्घोषएा द्वारा खण्डित की जा सकेगी ; 
(ख) संसद के प्रत्येक ग्रागार के समक्ष रखी जाएगी ; 


(ग) छः सास की समाप्ति पर प्रवर्तनशन्य हो जायेगी, यदि वह उस १० 
ग्रवधि की समाप्ति से पूर्व संसद्‌ के दोनों श्रागारों के संकल्पों 
ढ/रा श्रनमोवित न की जा चुको हो. 


(३) सचस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा, जो घोषित करती है कि भारत की 
निदर्शंकता पर युद्ध श्रथवा श्रान्तरिक हिसा से श्राशंका हे, वह, वास्तविक युद्ध 
ग्रथवा ऐसी किसी हिसा के होने से पूर्व भी की जा सकेगी, यदि प्रधान को समाधान हो १५ 
जाये क्षि युद्ध प्रथवा हिसा का भय तुरन्त हे. 


२७६. जब सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवतंन में हें, तव इस संविधान 
में किसी बात के होते हुए भी-- 


(क) संघ की श्रधिशासी शक्ति किसी राज्य को यह निदेश देने तक विस्तृत 
होगी कि उस की श्रधिशासी शक्ति किस रीति से प्रयुक्त की २० 
जानी हैं ; 


(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में संसद्‌ के विधि बनाने की शक्त्ति में वैसी 
विधियां बनाने की शक्ति का भो समावेश होगा जिसके अनुसार 
उस विथय के सम्बन्ध में भारत-शासन को श्रथवा भारत-शासन 
के भ्रधिकारियों श्रौर प्राधिकारियों को, शक्तियां दी जाएँ २४ 
झ्रोर उन पर कतंव्य लगाए जाएं, श्रथवा शक्षित देने और कर्तव्य 
लगाने का प्राधिकार दिया जाए. 


२७७. सहस्कृत्यस्थिति की उद्धोषणा के प्रवर्तन-काल में प्रधान, भ्रादेश 
द्वारा, निदेश दे सकेगा कि, उस कालावधि के लिये जो ऐसी उद्धोषणा के प्रवर्तनशन्य 
होने वाले श्राथिक वर्ष की समाप्ति से, किसी भ्रवस्था में, परे विस्तृत न हो भौर जो उस ३८ 
श्रादेश में उल्लिखित की जाए, इस संविधान के श्रनुच्छेद २४६ से २५९ के समस्त 
अ्रथवा कोई प्रावधान ऐसे प्रपवादों भ्रथवा संपरिषतंनों के साथ प्रभावी होंगे, जिन्हें 
प्रधात उचित समझे. ह 


रे 


प्रथम भ्रनुसूची २७८. (१) इस संविधान के अ्रनुच्छेद १८८ के प्रनुसार किसी राज्य के 
के भाग (के  श्ञासक द्वारा निकाली गई उदघोषणा के प्राप्त होने पर, यदि प्रधान को सभाधान 
राज्यों में हो जाये कि ऐसी परिस्थिति हो चुकी हूँ, जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के 


सांवंधानिक प्रावधानानुसार नहीं चलाया जा सकता तो प्रधान उद्घोषणा द्वारा-- 


तन्त्र के ग्रसफल हि 
(क) उस राज्य के शासन के समस्त श्रथवा किसी प्रकायं को तथा उस 


हो जाने की नि की 
ग्रवस्था में प्राव- राज्य के शासक में निहित भ्रथवा उस राज्य के विधान-मण्डल 
धान से भिन्न किसी निकाय श्रथवा प्राधिकारी में निहित, शभ्रथवा उनके 


द्वारा प्रयोज्य, समस्त या किसी शक्ति को स्वयं धारण कर 
सकेगा ; 

(ख) घोषित कर सकेगा कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां 
केवल संसद्‌ द्वारा ही प्रयोज्य होंगी; 


आर ऐसी किसी उद्घोषणा में ऐसे श्रानुबंगिक भर समनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे 
जो उस उद्धोषणा के उहेश्यों को प्रभावी बनाने के लिये प्रधान को श्रावश्यक श्रथवा 
बाअछनीय दीखें. इनमें वे भी प्रावधान सम्मिलित होंगे जो उस राज्य के किसी 
निकाय श्रथवा प्राधिकारी सम्बन्धी इस संविधान के प्रादधानों के प्रवर्तन को पृएंत: 
भ्रथवा प्रंशतः निलम्बन करें: 


प्र इस खण्ड की कोई बात प्रधान को यह प्राधिकार न देगी कि वह किसी उच्च 
न्यायालय मे निहित श्रथवा उसके द्वारा प्रयोज्य किसी शक्ति को स्वयं धारण कर ले 
प्रथवा उच्च न्यायालय-विषयक इस संविवान के किसी प्रावधान के प्रवर्तत को या तो 
पूर्णतः या प्रंशतः निलग्बन करे. 


(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्धोषणा द्वारा खंडित प्रथवा 
परिवर्तित की जा सकेगी. 


(३) इस प्रनुच्छेद के श्रनुसार की हुई उद्घोषशा-- 
(क) संसद के प्रत्येक श्रागार के समक्ष रखी जाएगी ; 


(ख) पृबंवर्ता उदघोषणा को खण्डित करने वाली उद्धोषणा यदि नहीं 
है तो; छः मास की समाप्ति पर प्रवतंनशन्ध हो जाएगी : 


पर, थदि भ्रोर जब जब, ऐसी उद्घोषणा के प्रवर्तन को चालू रखने का भ्रनु- 
मोदन करने वाला संकल्प, संसद के दोनों श्रागारों से पारित किया जाता है, तो शौर 
तब तब वह उद्घोषणा, यदि खंडित न हो गई हो तो, उस तिथि से श्रागे बारह मास की 
प्रवधि के लिये प्रभावी रहेगी, जब कि इसके श्रभाव में, वह इस खण्ड के श्रनुसार 
प्रवतंनशन्य हो जाती, परन्तु ऐसी कोई भी उद्घोषणा किसी भी श्रवस्था में तीन 
वर्ष से भ्रधिक के लिये प्रभावी न रहेगी. 


(४) जहां, इस प्रनुच्छेद के खण्ड (१) के भ्रनुसार को हुईं उद्घोषणा द्वारा 
पह घोषित किया जाता है कि उस राज्य के विधान-मण्डल की शक्षितियां केवल संसद 
द्वारा ही प्रयोज्य होंगी तो-- 

(क) संसद को क्षमता होगी कि वह विधि बनावे जिससे भारत-शासन को 
प्रथवा भारत-शासन के श्रधिकारियों भ्रोर प्राधिकारियों को 
शक्तियां प्रदान की जायें भ्रोर कर्तव्य लगाए जातें, श्रथवा शक्ति 
प्रदान करते और कतंव्य के लगाने का प्राधिकार प्रदान किया 
जाए 


१० 


१४५ 


२० 


२१२ 


३० 


३५ 


४० 


सच्स्कृत्य- 
स्थिति की 
श्रवधि में भ्रनु- 
च्छेद १३ के 
प्रावधानों का 
निलम्बन. 


सथस्कृत्य- 
स्थिति की 
श्रवधि में अनु- 
च्छेद २५ द्वारा 
प्रत्याभूत भ्रधि- 
कारों का 
निलम्बन, 


९६४ 


(ख) प्रधान को क्षमता होगी कि वहु, उस समय को छोड कर जब कि 
संसद्‌ के दोनों श्रागारों का सत्र घालू है, इस संविधान के 
प्रनच्छेद १०२ के श्रधीन भ्रध्यादेशों का प्रवर्तन करे. 


(५) संसद द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे बनाने की क्षमता संसद्‌ को न 
हुई होती यदि इस श्रनुच्छेद के भ्रनुसार उद्घोषणा न हुई होती, उस उद्घोषणा के ५ 
प्रवर्ततशन्य होने के पदचात्‌ एक वर्ष की श्रवधि की समाप्ति पर श्रक्षमता की मात्रा 
तक उन बातों को छोड कर प्रभावशन्य होगी जो उक्त भ्रवधि की समाप्ति से पूर्व की 
गई थीं भ्रथवा जिनका करना छोडा गया था, उस श्रवस्था को छोड कर जब कि इस 
प्रकार प्रभावशन्य होने वाले प्रावधानों को पहिले से ही उस राज्य के विधान-मंडल के 
ग्रधिनियम द्वारा विखंडित, भ्रथवा परिवर्तन कर के या बिना परिवतेंन के पुनरधि- १० 
नियमित, किया जा चुका हो. 


२७९. जब तक सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब तक इस 
संविधान के भाग ३ के भ्रनच्छेद १३ की किसी बात से, उस भाग में परिभाषित राज्य 
की, किसी ऐसी विधि बनाने प्रथवा भ्रधिशासी कार्यवाही करने की शक्ति पर, संकोचन 
न होगा जिसे वह राज्य बनाने श्रथवा करने के लिये प्रन्यथा क्षम था. १४ 


२८०. जहां सद्यस्कृत्यस्थिति की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, वहां प्रधान श्रादेश 
द्वारा घोषणा कर सकेगा कि इस संविधान के भ्रनुच्छेद २५ के द्वारा प्रत्याभूत श्रधिकार 
ऐसे आ्रादेश में उल्लिखित ऐसी श्रवधि के लिये निलम्बित रहेंगे, जो उस उदघोषणा के 
प्रवरतंनशन्‍्य होने के पश्चात्‌ छः मास की श्रवधि से परे विस्तृत न हो सकेगी. 


निर्वेचन, 


संघ अथवा 
राज्य की सेवा 
करने वाले 
व्यक्तियों की 
भर्ती और 
सेवाग्रों के 
प्रतिबन्ध, 


ग्रन्तवर्ती 
प्रावधान. 


संघ और राज्यों 
के लिये लोक- 
सेव-आयोग, 


। 
भाग९२ 
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय १ सेवाएं 


२८१. इस भाग में जब तक प्रसंग से भ्रन्यथा अ्रपेक्षित न हो, ' राज्य” शब्द 
से श्रभिप्राय, प्रथम श्रनुसुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य से हू... ५ 


२८२. (१) इस अनुच्छेर के खण्ड (२) के प्रावधानों के भ्रधोन रहते हुए, 
समचित विधान-मंडल के अ्रधिनियमों द्वारा संव अववा किती राज्य के प्रकार्यों से 
संबद्ध लोकसेवाओं भर पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती का श्रोर सेवा के प्रतिबन्धों 
का, श्रानियमन किया जा सकेगा. 


(२) जो व्यक्ति किसी अ्रसेनिक सेवा को करता हो, या भारत-शासन श्रथवा १० 
किसो राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध किसी प्रसेनिक पद पर हो, वह निकाला, हटाया 
ग्रथवा भ्रवने पद से उतारा न जाएगा, जब तक कि उसे अयने बारे में की जाने वालो 
कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का उचित भ्रवसर न दिया जा च॒का हो : 


पर यह खण्ड लागू न होगा-- 


(क) थदि कोई व्यक्ति बेसे प्राचरए के श्राधार पर निकाला, हंठाया १५ 
या श्रपने पद से उतारा गया हो, जिसके फलस्वरूप उसे दण्डा- 
रोप में दोष प्रभाणित किया गया हो ; श्रथवा 


(ख) जिस प्राधिकारी को, किसी व्यक्ति के निकालने, हटाने श्रथवा पद 
से उतारने का प्राधिकार प्राप्त हो, उसे यदि किसी कारण से 
जिसे वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जावे कि यह युक्षित- २० 
यक्‍त रूप से व्यवहायें नहीं कि उस व्यक्ति को कारण बताने का 
अ्रवसर दिया जाए 


२८३. जब तक इस संविधान के अ्रधीन कोई दूसरा प्रावधान न किया जाए, 
तब तक जो नियम, इस संविधान के प्रारम्भ से सद्ः पूर्व प्रवर्तमान थे श्रोर किसी ऐसी 
लोकसेवा प्रथवा पद के लिये लाग थे जो इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात संघ २४५ 
भ्रथवा किसी राज्य के श्रधीन सेवा श्रथवा पद के रूप में विद्यमान हों, तो वे नियम 
बहां तक प्रवतमान रहेंगे जहां तक कि इस संविधान के प्रावधानों से वे संगत हों 


अध्याय २.---लोक-पसवा-आयोग 


८४. (१) इस भ्रनच्छुद के प्रावधानों के भ्रधोन रहते हुए संघ के लिये एक 
लोक-सेवा-प्रायोग तथा प्रत्येक राज्य के लिये एक लोक-सेवा-प्रायोग होगा ३० 


(२) दो अथवा श्रधिक राज्य यह संविदा कर सकेंगे--- 
(क) कि राज्यों के उस समूह के लिये एक लोक-सेवा-प्रायोग होगा; 
भ्रथवा 


(ख) कि उनमें से एक राज्य का लोक-सेवा-प्रायोग उत सब राज्यों की 
प्रावश्यकताशों की पूति करेगा; ३५ 


९६ 


झ्ौर ऐसी किसी संविदा में बैसे भ्रानुषंगिक भ्रौर समनुवर्ती प्रावधान हो सकेंगे जो उस 
संविदा के प्रयोजनों को कार्यानिबित करने के हेतु श्रावश्यक श्रथवा वाडछनीय दोखें, 
श्रौर ऐसी संविदा होने की श्रवस्था में कि राज्यों के किसी समूह के लिये एक भ्रायोग 

हो तो, संविदा में यह भी उल्लेख रहेगा कि, इस संविधान के इस भाग के भ्रनुसार 
किसी राज्य के शासक द्वारा किये जाने वाले प्रकार्यों का सम्पादन किस शासक भ्रथवा ५ 
किन शासकों द्वारा किथा जायेगा. 


(३) यदि किसी राज्य का शासक, संघ के लोक-सेवा-प्रायोग से इस प्रकार 
प्रार्थना करे तो वह सेवा-आ्रायोग प्रधान के श्रनुभोदन से उस राज्य को समस्त भ्रथवा 
किसी भ्रावश्यकता की पति करने के लिये राजी हो सकेगा. 


(४) यदि प्रसंग से ग्रन्यथा श्रपेक्षित न हो तो इस संविधान में संध के लोक- १० 
सेवा-प्रायोग के भ्रथवा किसी राज्य के लोक-सेवा-श्रायोग के निर्देशों में उस भ्रायोग का 
श्रन्वयन किया जायेगा जो प्रश्नास्पद किसी विशेष विषय के बारे में संघ को 
अथवा उस राज्य की आ्रावशयकताप्रों की पूर्ति करता हो. 

झ्रायोगों की २८५. (१) संघ के लोक-सेवा-प्रायोग के सभापति श्र प्रन्य सदस्यों को 
रचना और प्रधान स्त्रविवेक से नियुक्त करेगा, और किसी राज्य के लोक-सेवा-प्रायोग के सभापति ३४ 
कर्मचारि-वर्ग,.. और बअनन्‍्य सदस्यों को उस राज्य का शासक स्वविवेक से नियुक्त करेगा: 


पर प्रत्येक लोक-सेथा-भ्रापोग के कम से कम श्रा सदत्य वैसे व्यक्ति होंगे, 
जी भ्रपवी श्रपनी नियुक्तित की तिथियों को या तो भारत-शासन के श्रधोन भ्रथवा किसी 
राज्य के शासन के भ्रधोन किसी पद पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों श्रोर उक्त दस 
वर्ष की श्रवधि की संगएना सें, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले की बह श्रवधि भी २० 
सम्मिलित होगी, जिसमे कोई व्यक्ति राजसत्ता के भ्रधीन किसी पद पर रह चुका हो. 


(२) संघ के प्रायोग के लिये प्रधान ओर किसी राज्य के श्राथोग के लिये 
उस राज्य का शासक स्वविवेक से श्रानियम हारा-- 


(क) आयोग के सदस्यों की संरया, उनके पद के कार्यकाल तथा सेवा के 
प्रतिबन्ध निश्चित कर सकेगा ; श्रोर २५ 
(ख) भ्रायोग के कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी सेवा के प्रतिबन्धों 
के विषय में प्रावधान बना सकेगा. 


(३) पद से श्रलग हो जाने पर-- 


(क) संघ के श्रायोग का सभापति न तो भारत-शासन के भ्रधीन भ्रौर न 
किसी राज्य के शासन के भ्रधीन भागे और नियुक्ति का पात्र ३० 
होगा ; 

(ख) किसी राज्य के श्रायोग का सभापति, संघ के आयोग का सभापति 
श्रथवा सदस्य, श्रथवा श्रन्य राज्य के श्रायोग का सभापति नियुक्त 
होने का दात्र होगा, परन्तु न तो वह भारत-शासन के प्रधीन 
भ्ोर न किभो राज्य के शासन के श्रधोन किसी भ्रन्य नियुक्ति २४ 

! का पात्र होगा; 


(ग) संध के भ्रथवा किसी राज्य के श्रायोग का कोई प्रन्य सदस्य, राज्य के 
प्रकार्यों-सम्बन्धी किसी नियुक्तित के लिये उस राज्य के शासक के, 
श्रोर किसी भ्रन्य नियक्तित के लिये प्रधान के, भ्रनुमोदन के बिना, 
ने तो भारत-शासन के भ्रधीन और त॑ किसी राज्य के शासन के «७ 
प्रधीन किसी प्रन्य नियुक्ति का पात्र होगा. 


€७ 


लोक-सेवा- २८६. (१) संघ के तथा राज्य के लोक-सेवा-आयोग का यह कर्तव्य होगा 
औयोगों के कि वह क्रमशः संघ-सेवाओं और राज्य-सेवाश्रों में निय॒क्तियों के लिये परीक्षाश्रों का 
प्रकार्य. संचालन करे, 


(२) यदि कोई दो ग्रयवा भ्रधिक राज्य-संघ लोक-सेवा-प्रायोग से ऐसी प्रार्थना 
करें, तो उसका यह भी छतेव्य होगा कि वह उन राज्यों को किन्‍्हीं ऐसी सेवाशों के लिये ५ 
संयक्त भर्ती को योजनाएँ बनाने और प्रदर्तन करने में सहायता दे, जिनके लिये विशेष 
योग्यताओं वाले श्रभ्वर्थी भ्रपेक्षित हे 


(३) प्रधाल, श्रसखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ के प्रकार्यों से 
सम्बद्ध भ्रन्‍्य सेवाओं श्रोर पदों के द्ारे में भी, श्रौर शासक राज्य के प्रकार्यों से सम्बद्ध 
अ्रन्य सेवाश्नों ओर पदों के बारे में ऐसे श्रानियस बना सकेगा जिनमें उन विषयों का १० 
निदेश होगा जिसमें या तो सामान्यतः, भ्रथवा जिनके किसी विशेष वर्ग भ्रथवा किसी 
विशेष परिस्थिति में, लोक-सेवा-ब्रायोग से परामर्श लेना ग्रावदयक ने होगा, परन्तु इस 
प्रकार बनाये हुए ग्रानियमों के श्रोर भ्रगले उत्तरवर्तोी खण्ड के प्रावधानों के श्रधोन रहते 
हुए, संघायोग से, अथवा स्थिति के अगुसार, उस राज्याथोंग से--- 


(क) अ्र्सनिक सेवाओं और पदों की भर्ती की रोतियों से सम्बद्ध समस्त १५ 
दिझथों पर ; 


(ख) अ्रतेनिक सेडाझों और पदों पर नियुक्ति करने, पदोन्नति करने, 
एक सेत्रा से दूसरों सेवा में परिवर्तन करने, शोर श्रभ्यथियों की 
ऐसी निधक्ति, पदोन्नति भ्रववा परिवर्तन की उपयुक्तत। के बारे 
में अ्नुप्तरण किये जाने बल सिद्धान्तों पर ; २० 


(ग) भारत-शासन अ्रथवा किसी राज्य-श्ासन के ग्रधीन असेनिक पद 
पर सेवा करने वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले समस्त 
अनुशासन-तिषयों पर, जितमें ऐसे विश्य्रों से सम्बद्ध प्रार्थना- 
पत्र श्रथवा यात्रदा-पत्र भी सम्मिलित है ; 


(धघ) जो व्यक्ति भारत-शासन या किसी राज्य-शासन के भश्रधोन या २५ 
समाट के श्रयोन अ्सेनिक पद पर सेवा कर रहा हो भ्रथवा कर 
चुका हो, उसने अपने कतंव्य पालन में, था कर्तव्य पालन के अ्रभि- 
प्राय से जो कार्य किये उनके बारे में उसके विरुद्ध जो बेधिक 
कार्यवाहिवाँ की गईं उनके प्रतिकार में उसको जो व्यय हुश्रा 
वह व्यप भारत के आ्रागमों से श्रथवा, स्थिति के श्रनसार, उस राज्य ३० 
के आगमों से दिया जाना चाहिये इस प्रकार के दावे पर जो 
उसने किया है या उसके सम्बन्ध में किया गया है ; 


(8) भारत-शासन भ्रथवा राज्य-शासन के ग्रधीन ब्रथवा सम्राट के भ्रधीन 
श्रसनिक पद पर सेवा करते समय किसी व्यक्ति को चोट पहुँचने 
के बाबत उत्तर-वेतन मिलने के दावे पर, झौर इस प्रकार दी ३५ 
जाने वाली राश्षि के किसी प्रश्न पर , 


परामश करना होगा श्रौर लोक-सेवा-झ्रायोग का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार 
निर्दिष्ट किसी विषय पर ग्रथवा किसी ऐसे श्रन्य विषय पर परामर्श दे जिसे प्रधान 
प्रथवा, स्थिति के भ्रनुसार, शासक सेवा-भ्रायोग को भेजे. 

3 


लोक-सेवा- 
श्रायोग के 
प्रकार्यों में 
विस्तार करने 
की शक्ति. 


लोक-सेवा- 


झ्रायोगों के व्यय. 


८] 


(४) इस श्रनुच्छेद की कोई बात इसके लिये बाध्य त करेगी कि, संघ श्रथवा 
किसी राज्य के भिन्न भिन्न समदायों के धीच नियक्षितयों श्र पदों का विभाजन किस 
रीति के भ्रनसार किया जाये, इसके बारे में लोक-सेवा-ग्रायोग से, प्रामश किया जाय 


२८७. इस प्रनच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए, संसद द्वारा भ्रथवा 
किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाये श्रधिनियम में यह प्रावधान हो सकेगा कि ५ 
संघ-लोक-सेवा-श्रायोग श्रथवा स्थिति के अनुसार उस राज्य का लोक-सेवा-प्रायोग 
किसी झोर भी प्रकारयों को करे : 


पर जब अ्रधिनियम किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाया जाता है तो उस 
ग्रधिनियम में यह बात होगी कि उसके द्वारा प्रदत्त प्रकायं, प्रधान की सहमति के 
बिना, क्षिसी वंसे व्यक्तित के सम्बन्ध में प्रयोज्य न होंगे जो उस राज्य की सेवाश्रों में से १० 
एक का भो सदस्य नहीं. 


श८८. संघ के भ्रथवा राज्य के लोक-सेवा भ्रायोग के व्यय जिसमें उस श्रायोग 
के सदस्यों श्रथवा कर्मचारी वर्ग को श्रथवा उनके विषय में दिये जाने वाले वेतन, 
श्रधिदिय तथा उत्तर बेतन भी सम्मिलित हूं, भारत के भ्रागमों पर भ्रथवा, स्थिति के 
प्रनुसार, उस राज्य के श्रागमों पर, प्रभत्त होंगे. १५ 


निर्वाचनों का 
ग्रधीक्षण, 
संचालन और 
नियल्रण 
निर्वाचन- 
आयोग में 
निहित होंगे 


संसद के लिये 
निर्वाचन, 


राज्यों के विधान- 
मंडलों के 
निर्वाचन, 


९९ 


भाग १३ 
निवोचन 


२८६. (१) इस संविधान के ग्रधोन किये गये, संसद्‌ के समस्त निर्वाचनों 
का और प्रधान श्रौर उपप्रधान के पदों के निर्वाचनों का भ्रधीक्षण, संचालन भ्रोर 
नियन्त्रण, जिसमें संसद के निर्वाचनों से उद्भूत भ्रथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के ५ 
निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरए की नियुक्तित भी सम्मिलित है, प्रधान द्वारा 
नियुक्त किय जाने वाले श्रायोग को सौंपा जायेगा. 


(२) इस संविधान के भ्रधीन किये गये, प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस 
समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान-मंडल के समस्त निर्वाचनों का श्रौर उस 
राज्य के शासक के पद के निर्वाचनों का (उस राज्य के शासक की नियुक्तत के प्रयोजनार्थ १० 
तालिका बनाने के निर्वाचनों का), भ्रधीक्षण, संचालन प्रोर नियन्त्रण, जिसमें उस राज्य 
के विधान-मंडल के निर्वाचनों से उद्भत श्रथवा सम्बद्ध सन्देहों तथा विवादों के निएंय 
के लिये निवाचचित-स्यायाधिकरए की नियुक्तित भी सम्मिलित है, (उस राज्य के शासक 
द्वारा निपुक्‍्त किये जाने वाले) श्रायोग को सौंपा जायेगा. द 


२६० इस संविधान के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, संसद्‌ समय समय पर १५ 
विधि द्वारा संसद के प्रत्येक श्रागार के निर्वाचनों के बारे में श्रथवा उनसे सम्बद्ध 
समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी सम्मिलित हें जो संसद के 
दोनों भ्रागारों के उचित संघटन श्रौर निर्वाचन-दक्षेत्रों के परिसीमन करने के लिये 
श्रावश्यक हों. 


२६१. इस संविधान के प्रावधानों के प्रधीन रहते हुए, प्रथम श्रनुसुची के २० 
भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि 
द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के आ्रागार भ्रथवा भ्रागारों के निर्वाचनों के बारे में 
श्रथवा उन से सम्बद्ध, समस्त विषयों के लिये प्रावधान कर सकेगा जिनमें वे विषय भी 
सम्मिलित हें जो ऐसे भ्रागार भ्रथवा श्रागारों के उचित संघटन और निर्वाचन क्षेत्रों के 
परिसीमन करने के लिये भ्रावश्यक हों. २१ 


लोकसभा में 
अल्प संख्यकों 
के लिये स्थानों 
का आरक्षण. 


लोकसभा में 
गग्ल-भारतीय 
समुदाय के 
प्रतिनिधित्व के 
लिये विशेष 
प्रावधान, 
राज्यों की 
विधान सभाओ्रों 
में अल्प संख्यकों 
के लिये स्थानों 
का आरक्षण, 


राज्यों कीविधान- 


१०० 


लाग ९४ 


अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान 
२६२. इस संविधान के भ्रनुच्छेद ६७ के खंड (५) के उपखंड (ख) में 
विनिहित श्रेणी के श्रनुसा र-- 
(क) मुस्लिम समुदाय श्रौर श्रनुसुचित जातियों ; 
(ख) प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उत समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य 
की भ्रनसुचित वनजातियों; श्रौर 
(ग) मद्रास झोर बम्बई राज्यों के भारतीय ईसाई समुदाय, 
के लिये लोक-सभा में स्थान श्रारक्षित रहेंगे, 
२६३. इस संविधान के श्रन॒च्छेद ६७ में कुछ भो रहते हुए प्रधान, यदि वह १० 
(स मत का हूँ कि लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
नहीं तो लोकसभा में उस समुदाय के श्रधिक से श्रधिफ दो सदस्य मनोनीत कर सकेगा. 


२९४. (१) इस संविधान के ग्रनुच्छेद १४६ के खंड (३) में विनिहित्त 

श्रेणी के प्रनुसार - 
(क) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य १५ 
की विधान-सभ्ा में मुस्लिम समुदाय, श्रनुसूचित जातियों श्र 
(आसाम के स्वायत्तशासी जिलों की श्रनुसुचित बनजातियों को 
छीडकर ) अउसूचित वनजातियों ; शौर 
(खत) मद्रास और बस्बई राज्यों की विधान-सभाओ्रों में भारतीय ईसाई-समुदाय, 
के लिये स्थान भ्रारक्षित रहेंगे. २० 

(२) प्रासास-राज्य की विधान-प्रभा में स्वायत्तशञासी जिलों के लिये भी 
स्थान आरक्षित रहेंगे. 

(३) प्रथम अनसूत्री के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
की विधान-सभा से किसी समुदाय के लिये आरक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के 
सम्पूर्ण स्थानों से यथाशक्य लगभग वही श्रनुपात होगा जो उस राज्य में उस समुदाय की २५ 
जनसंख्या का उस राज्य की सम्पुएं जनसंख्या से हे. ; 

व्यास्था.--इस खंड के लिये किसी राज्य की समस्त अनुसूचित जातियां एक 
ही समुदाय” मानी जायेंगी भ्रोर इसी प्रकार किसी राज्य को समस्त भ्रनुसुचित 
वनजातियां भी. 

४ (४) आसाम-राज्य की विधान-सभा में किसी स्वायत्तशासी जिले के लिये ३० 
श्रारक्षित स्थानों का उस विधान-सभा के सम्पू्ए स्थानों से बह श्रनुणात होगा जो उससे 
न्यून नहीं जो उस जिले की जनसंरुषा का उस राज्य की सम्पु्णो जनसंख्या से है. 

ह (५) प्रासाम-राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले के श्रारक्षित स्थानों के 
निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले से बाहुर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न होगा. 

(६) कोई व्यक्ति, जो श्रासाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी जिले की भ्रनुसूचित ३५ 
बनजाति का श्रंग नहीं है, श्रासाम राज्य की विधान-सभा के लिये, (शिलांग छावनो 
ओ्रौर नगर समिति वाले निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर) उस जिले के किसी भी निर्वाचन- 
क्षेत्र से निर्वाचन का पात्र न होगा. 


२६५. इस संविधान के भ्रनुच्छेर १४६ में कुछ भी रहते हुए, किसी राज्य 


सभाझ्नों में ऑग्ल शासक, यदि बह इस मत का हे कि उस राज्य को विधान-सभा में झंग्ल-भारतीय ४० 
भारतीय समुदाय रमुदाय का प्रतिनिधित्व पर्पाप्त नहीं तो उस विधात-सभा में उस समुदाय के 


के प्रतिनिधित्व के 


लिये विश्ञेष 
प्रा बधा, 


जितने सदस्थ वहु उपयक्त समभे मनोनीत कर सकेगा. 


सेवाश्रों श्रौर 
पदों के लिये 
अल्प संख्यक 
समुदायों के 
दावे. 


विशेष सेवाओं 
में आंग्ल 
भारतीय समुदाय 
के लिये विशेष 
प्रावधान, 


आंग्ल भारतीय 
समुदाय 

के लाभार्थ 
शिक्षण-प्रनदा न 
के लिये विशेष 
प्रावधान. 


संघ और 
राज्यों में 
अल्प संख्यकों 
के लिये विशेष 
भ्रधिकारी. 


१०१ 


२६६. प्रगले श्रागामी श्रनुच्छेद के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए संघ के 
श्रथवा प्रथम भ्रनुस॒ुची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के कार्यों से 
सम्बन्ध रखने वाली सेवाओं या पदों के लिये नियक्तियों में, प्रशासन-दक्षता के संधारण 
का ध्यान रखते हुए सब श्रल्पसंस्पक समुदायों के दावों पर ध्यान रखा जायेगा. 


२६७. (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम दो वर्षों में रेल, 
निराकाम्य कर (कस्टम), डाक तथा तार सम्बन्धी सेवाश्रों के पदों के लिये आंग्ल- 
भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्तियां उसी आधार पर की जायेंगी ज॑से कि १५ 
श्रगस्त १६४७ के तुरन्त पूर्व. 


प्रत्येक उत्तरवत्ती दो वर्षो की भ्रवधि में उक्त समुदाय के जनों के लिये, उक्त 
सेवाश्रों में, आरक्षित पदों की संख्या में सद्य:पुवेगामी दो वर्षों की भ्रवधि में इस प्रकार १० 
ग्रारक्षित संख्या की श्रपेक्षा दस प्रतिशत कमी की जायेगी: 


पर इस संविधान के प्रारध्भ से दस वर्ष के श्रन्त में ऐसे सब श्रारक्षणों का श्रन्त 
ही जायेगा. 


(२) खंड (१) के प्रनुशार श्रारक्षित पदों के भ्रतिरिक्‍्त, भ्रथवा उनसे श्रधिक 
पदों पर आंग्ल-भारतीय समदाय के जनों की नियक्तियों पर इस खंड को किसी बात 9५ 
से रुकावट न होगी यदि ऐसे जन श्रन्य समुदायों के जनों की तुलना में योग्यता के 
कारण नियुक्ति ये लिये योग्य पाये जाएं. 

२६८. इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम तीन ग्राथिक वर्षों में, 
श्रांग्ल-भारतीय रामदाय के लाभार्थ शिक्षा के सम्बन्ध में वही श्रनुदाव, यदि कोई 
रहे हों तो, संघ तथा प्रथम प्रमतुच्ची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे प्रत्येक राज्य 
द्वार. दिये जायेंगे जो ३१ मार्द १६४८ ई, को भ्रन्त होने वाल ग्राथिक वर्ण में दिये गये थे. 

प्रत्येक उत्तरवर्त्ती तोन वर्ष की श्रवधि में, भ्रतुदान सच्चपृव॑ वर्तती तीन वर्ष की भ्रवधि 
की भ्रपेक्षा, दस प्रततितत बाग किये जा सकेंगे : 

प्र इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के झन्त में, ऐसे अनुदान, जिस मात्रा 
तक ये श्रांग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष दान थे उस साज्रा तक बन्द हो जायेंगे: 

पर यह और भी कि, इस अनुच्छेद के श्रदूसार कोई भी शक्षिक संस्था भ्रन॒दान 
पाने की भ्रधिकारी न होगी जब तक उसके वार्षिक प्रदेशों में न्‍्यून से न्‍्यून चालीस प्रतिशत 
प्रवेश श्रांग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्त न हों. 

२६६. (१) संघ में अल्प संख्यकों के लिये विशेष भ्रधिकारी होगा जिसको 
प्रधान नियुक्त करेगा, और प्रथम भ्रनसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ३० 
प्रत्येक राज्य में श्रल्प संख्यकों के लिये विशेष श्रधिकारी होगा जिसको उस राज्य 
का शासक नियुक्त करेगा. 

(२) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में अल्प संख्यकों के लिये इस संविधान के भ्रधीन 
प्रावहित श्रभिरक्षणों (सेफगार्ड ) के सम्बन्ध के सब विषयों का अ्रनुसंधान करना, 
श्रोर ऐसे श्रवधि-प्रन्तरों में, जिनका प्रधान निदेश करे, भ्रभिरक्षणों के कार्यवाहुन ३५ 
पर प्रधान को प्रतिवेदन करना, संघ के विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा झोर प्रधान 
ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाथेगा, 


(३) एवं उल्लिखित राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में ग्रल्प संख्यकों के लिये 
इस संविधान के ग्रधीन प्रावहित श्रभिरक्षणों के सम्बन्ध के सब विषयों का श्रतुसन्धान 
करना पश्रोर ऐसे श्रवधि-प्रन्तरों में, जिनका उस राज्य का शासक निदेश करे, प्रभिरक्षणों ४० 
के कार्यवाहन पर शासक को प्रतिवेदन करना, उस राज्य के विशेष ग्रधिकारी का कतंब्य 
होगा, भौर राज्य का शासक ऐसे सब प्रतिवेदनों को उस राज्य के विधान-मंडल के 
तभ्तक्ष रखकायेगा. 


२० 


प्रथम अनुसूची के 
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३००. (१) प्रथम श्रनुस॒त्री के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों 


भाग १के राज्यों के श्रनसुचित क्षेत्रों के प्रशासन भौर श्रनुसुचित वनजातियों के कल्याए पर प्रतिवेदन 
के प्रनूसूचित क्षेत्रों करने के लिये श्रायोग की नियुक्ति श्रादेश द्वारा प्रधान किसी समय कर सकेगा झौर 


के प्रशासन पर 
तथा अनुभूचित 
वनजातियों के 
कल्यांगाथ 

संघ का नियंत्रण 


पिछड़ी हई 
जातियों की 
ग्रवस्थाओं के 
ग्रनुसन्धान 

के लिये ग्रायोग 
की नियत्तित. 


इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर (तो) करेगा (ही) 


भ्रायोग को रचना, शक्तियां श्रोर कार्यप्रणाली श्रादेश में परिभाषित रह सकेंगी ५ 
प्रोर उसमें वे श्रानुपंगिक झोर सहायक प्रावधान भी रह सकेंगे जिन्हें प्रधान श्रावश्यक 
ग्रथवा वाऊउछनीय समझे. 


(२) संध को श्रधिशासी शक्ति का विस्तार, ऐसे राज्य को उस प्रकार निदेश 
देने तक होगा जो उत्त राज्य की श्रनुतुचित वनजातियों के कल्याए के लिये उस निदेश 
में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने भ्रौर कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखता १० 


ही. 


३०१, (१) प्रधान, ऐसे व्यक्तियों का बना हुआ भ्रायोग भ्रादेश द्वारा नियक्त 
कर सकेगा जिन्हें वहु भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर सामाजिक श्रोर शक्षएिक रूप 
से पिछड़े हुए वर्गों की श्रवस्थाग्रों के श्रौर उनकी कठिनाइयों के भ्रनसन्धान के लिये 
पोग्य समझे, और जिन्हें बहु उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये श्रौर उनकी भ्रवस्था १४ 
को उन्नत करने के लिये जो उपाय संघ श्रथवा किसी राज्य को करने चाहियें उनके 
बारे में, भर इस प्रयोजन के लिये कितना अ्नदान संघ श्रथवा किसी राज्य द्वारा 
दिया जाना चाहिये श्रौर किन प्रतिबन्धों के साथ ऐसा भ्रन॒दान देना चाहिये उनके 
बारे में श्रभिस्तावों के करने के लिये योग्य समभे श्रौर ऐसे श्रयोग की नियक्षित के श्रादेश 
में वह कार्य प्रणाली निर्धारित रहेगी जिसका अ्रनुतरण उस भ्रायोग को करना होगा... २० 

(२) इस प्रकार नियक्त प्रायोग श्रपने को सौंपे हुए विषयों का श्रनसन्धान 
करेगा श्र प्रधान को प्रतिवेदन उपस्थापित करेगा जिसमें उपलब्ध तथ्यों का समावेश 
होगा श्रोर जिसमें ऐसे श्रभिस्ताव किये जावेंगे जिन्हें श्रायोग उचित समभे. 

(३) प्रधान, इस प्रकार उपस्थापित प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई 
कार्यवाही की संक्षिप्त व्याख्या सहित, संसद्‌ के समक्ष रखवायेगा. . २१४ 
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भाग १५ 
पक 
प्रकाण 
प्रधान और . ३०२. (१) प्रधान भ्रथवा राज्य का शासक श्रपने पद की शक्तियों के 
शासकों की प्रयोग भर कतंव्यों के पालन के लिये श्रथवा उन शक्तियों के प्रयोग श्रोर कतंव्यों के 
रक्षा, पालन में किये हुए भ्रथवा किये जाने का अ्रभिप्राय रखने वाले अपने किसी कार्य के ५ 


लिये किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी न होगा 


पर, प्रधान के श्रावरण का निरीक्षण, इस संविधान के प्रनच्छेद ५० के श्रधीन 
दोषारोप के ग्रनुसंधान के लिये संसद के किसी श्रागार द्वारा नियक्त श्रथवा नामोहिष्ट 
किसी न्यायालय, न्यायाधिकरए झथवा निकाय द्वारा किया जा सकेगा 


पर यह श्रोर भी |क इस खंड की किसी बात का यह श्रर्थ न होगा कि किसी व्यक्ति १० 
के, भारत-शासन ग्रथवा राज्य-शासन के विहृद्ध उन कार्यवाहियों के लाने के श्रधिकार' 
में कोई रुकावट होगी जो इस संविधान के भाग १० के ग्रध्याय ३ में वणशित है 


(२) किसो भी प्रकार की दण्ड-का- वाही प्रधान के विरुद्ध श्रथ:। किसी राज्य 
के शासक के विशद्ध उसके पदकाल में किसी न्यायालय में न तो लाई जायेगी श्रोर न 
चालू रखी जायेगी. १५ 


(३) किसी न्यायालय से, प्रधान श्रथवा किसी राज्य के शासक को पकड़ने 
श्रथवा कारावास देने के लिये, कोई आ्रादेशक (प्रौसेस) न निकलेगा. 


(४) कोई दीवानी कार्यवाही, जिसमें प्रधान भ्रथवा किसी राज्य के ज्ञासक के 
विरुद्ध कोई भ्रध्य्थंना की गई हो, जो उसके श्रपने बेयक्तिक रूप में किये गये अ्रथवा 
किये जाने का अभिप्राय रखने वाले किसी कार्य के बारे में हो, चाहे वह कार्य उसके 
प्रधान श्रथवा ऐसे राज्य के शासक के पद पर प्रवेश होने से पु श्रथता पश्चात किया २० 
गया हो, उसके पद-काल में किसी न्यायालय में उस समय तक न की जायेगी जब तक 
ऐसी लिखित सुचना प्रधान, भ्रथवा स्थिति के श्रनुसार, शासक को दी जाकर श्रथवा 
उसके कार्यालय में छोडी जाकर दो मास न बोत चुके हों जिसम॑ कार्यवाही का स्वरूप, 
उसमें के दावे का कारण और कार्यवाही करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, 
तथा निवास स्थान दिये गये हों भ्रौर उसकी भ्रध्यर्थना भी दी गई हो. 


निर्बंचन, प्रादि. ३०३. (१) इस संविधान में जब तक प्रसंग से श्रन्यथा श्रपेक्षित न हो, 
तब तक निम्नलिखित पदों के वे श्र होंगे जो कमानुसार नीचे नियत किये गये हैं, 
प्रथत्‌-- 


(क) “क्रृषि-प्राय” से भ्रभिप्राय वह कृषि-भ्राय हे जो भारतीय श्राय-कर 
विषयक प्रधिनियमों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित की गई है; *" 


(ख) आअॉग्ल भारतोय” से श्रभिप्राय उस व्यक्तित से हें जिसका पिता 
प्रथवा पित परम्परा में कोई भ्रन्य पुरुष जनक योरोपीय वंश का 
है या था परन्तु जो भारत के राज्य-क्षेत्र के भ्नन्तगंत श्रधिवासित 
है श्र जो इस राज्य-क्षेत्र में ऐसे मातापिता से जन्मा है जो 


वहां साधारएतया निवास करते रहे हें श्रोर केवल भ्रस्थायी ३५ 
प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हें ; 


(ग) “भारतीय ईसाई” से भ्रभिप्राय उस व्यक्षित से है जो किसी भी प्रकार 
के ईसाई धर्म को मानता है भौर जो योरोपीय श्रथवा भ्रांग्ल- 
भारतीय नहीं है ; हे 


१०४ 


(घ) “उधार-ग्रहए/” में वाबिकी के अनदान द्वारा धन लेना भी सम्मिलित 
है, भौर “उधार” का भ्रस्वयन तदनुसार किया जाएगा ; 

(ह) उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधीश ममुरुय न्‍्याया- 
धिकारी (चीफ जज) भो सम्मिलित है ; 

(च) “निगम-कर' से श्रभिप्राय प्राय पर उस कर से है जो प्रमण्डलों द्वारा ५ 
देय हो और जिसके बारे में निम्नलिधित प्रतिबन्धों की पूर्ति 
की जाती हो-- 

[१] कि वह कृषि-आ्राय के विषय में देय न हो ; 

[२] कि उस कर पर लाग होने वाले किन्‍्हीं भ्रधितियम के भ्रनुसार, 
प्रमण्डलों द्वारा दिये जाने वाले कर के विषय में 3न प्रमण्डलों १० 
हारा, व्यक्तियों को दिये जाने वाले लाभांश से कोई कमी 
करने का प्राधिकार न हो ; 


[३] कि भारतीय झाय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे लाभांश पाने 
वाले व्यक्तियों को समस्त ॥4य की संगणना में, श्रथवा ऐसे 
वासियों द्वारा दिये जाने वाले ग्र]वा ऐसे व्यक्तियों को लोट १४६ 
क्षर पिलने वाले भारतीय श्राय-कर को संशणना में,इस प्रकार 
दिये हुए कर को लेखे में लेने का कोई प्रावधान न हो ; 
(8) सन्‍देहु को भ्रवस्था में 'तत्स्याती प्रान्त” ग्रथवा “तत्सथानी राज्य 
से भ्रभिप्राय बसे प्रान्त श्रथवा राज्य से ह जिसे प्रधान, 
विवादास्पद किसी विश्ञेष प्रयोजन के हेतु तत्त्थानी प्रान्त भ्रथवा, २५ 
स्थिति के ग्रन॒वार, तत्स्थानी राज्य निश्चित करे ; 


(ज) वाबिक वत्ति के रूप में पुंतो राधियों को देनगी की उत्तरदायिता 
के विषय में किसी देय ग्रौर किसी प्रत्याभति के श्रधीन किसी 
पा न, 


देय का समावेश “ऋणा' में हे और “ऋण-प्रभार” का तदनसार 
श्रथ लगाया जायेगा ; २५ 


(४) वर्तमान विधि” से श्रभिप्राय किसी विधि, श्रध्यादेश, प्रादेश, 
उपविधि, नियम श्रथता आनियम से है जिसे इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व किसी विधान-मण्डल, प्राधिकारी श्रथवा 
व्यदित ने बनाया था जिसे ऐसी विधि, भ्रध्यादेश, श्रादेश, 
उपविधि, नियम अथवा श्रानियम के बनाने की शक्ति रही हो ३० 
परन्तु जिसमे यूनाइटेड किगडम की संसद के किसी ग्रधिनियम का 
श्रथवा उसके ग्रधीन बनाये हुए परिषर्स्थित प्रादेश (झ्रार्डर-इन- 
काउंसिल) का समावेश नहीं ; 


(») संघान न्यायालय से भ्रभिप्राय भारत-शासन भ्रधिनियम, १६३४, 
के ग्रनसार संघटित संघान न्यायालय से है ; ३५ 


(5) वस्तुओ्रों” में समस्त सामग्रियों, पदार्थों प्रौर वस्तुओं का समावेश है; 
(०) “प्रत्याभूति” में किसी ऐसी उत्तरदायिता का समावेश है जो किसी 


उपक्रमए के लाभों के उल्लिखित राशि से स्यून होने की भ्रवस्था 
म, देने के हेतु इस संविधान के प्रारम्भ से पुर्व उठाई गई हो ; 
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(ड) “उत्तर वेतन” से श्रभिग्राय क्षिसी व्यक्ति को श्रथवा उसके बारे 
में दिये जाने वाले किसी प्रकार के उत्तर बेतन से हैं चाहे 
वह अंशदायों हो या न हो श्रौर इसमें इस प्रकार दिये जाने वाले 
सेवा-निवत्त वेतन, इस प्रकार दिये जाने वाले ग्रानतोषिक श्रौर 
इस प्रकार दी जाने वाली किसी ऐसी राशि श्रथवा राशियों ५ 
का समावेश हे जो (प्रावधायी प्रणीवि) प्राविडेन्ट फंड के 
चन्दे को वापिस देने के रूप में दी जाने दाली हो चाहे वह 
ब्याजसहित हो झयदा ब्याजरहित अ्रथवा उसमें कोई श्रन्य 
बढती हो ; 


(8) लोवा-प्रधितुचनना” से श्रनिप्राय भारतीय सूचनापत्र (गज़ट श्राष्ठ १७ 
इण्डिया) में, भ्रथवा स्थिति के भ्रनुपार, किसी राज्य के राजकीय 
सूचनायत्र में दिये श्रधिसूचन से हूँ ; 


(ए) “ प्रतिभतियों” में स्कन्ध का समावेश है ; 


(त) “करारोपए में किसी कर श्रथवा प्रवेशय कर का समावेश है, चाहे 
बह सामान्य श्रथवा स्थानीय श्रथवा विशेष हो, और “कर” का १५ 
तदनसार श्र्य किया जायेगा ; 


(थ) “भ्राय पर कर" में श्रतिरिक्त लाभ कर के स्वरूप के कर का समा- 
वेश है ; 

(द) “भ्रयोगार्ग (रेलवे) में पूएंतया किसी नगर समिति के भीतर ही 
न होने वाले रथ्यायान (ट्रामवे) का समावेश है ; २० 


(घ) “संघ-अ्रयोमार्ग ” (संघ रेलवे) में इण्डियन स्टेट रेलवे (देशी 
राज्य श्रयोभार्ग ) का समावेश नहीं हे परन्तु पृर्वोक्त को छोडकर 
जो गौए भ्रयोमार्ग (माइनर रेलवे) नहीं है, उन सब श्रायोमार्गों 
का समावेश है ; 


(न) “देशी राज्य श्रयोमार्गं) (इंडियन स्टेट रेलवे) से प्रभिप्राय २४ 
उस श्रयोमार्ग का हे जिस का स्वामी प्रथम श्रनुसूची के भाग ३ 
में उस समथ उल्लिखित रहा कोई राज्य हे श्रौर जो यातो 
ऐसे राज्य द्वारा या ऐसे राज्य की ओर से उस संविदा का श्रनु- 
सरणए न करते हुए चालित हूँ जो संविदा उस राज्य के साथ भारत- 
शासन ने की हो श्रथवा भारत-शासन की श्रोर से की गई हो ३० 
भ्रथवा उस राज्य के साथ संघ श्रयोमार्ग चलाने वाले किसो 
प्रमण्डल ने की हो ; 


(प) “गौए प्रयोभार्ग/ (माइनर रेलवे) से भ्रभिप्राय उस श्रयोमार्ग से 
है जो एक ही राज्य में पुएंतया स्थित हो झर समान चौडाई 
या भ्रसमान चौड़ाई के संघ श्रयोभार्ग से लगातार यातायात- ३५ 
पंक्ति न बनाता हो ; 


(फ) “पनुसूची” से इस संविधान की श्नुसूची का भ्रभिप्राय है ; 
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(ब) भप्रनुसूचित जातियों” से प्रथम अ्रनुसुची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे किसी राज्य के सम्बन्ध में ऐसी जातियों, प्रजातियों 
या बनजातियों से श्रथवा जातियों, प्रजातियों या बन-जातियों 
के भागों प्रथवा उन में के समहों से श्रभिप्राय हैं जो भारत-शासन 
(अनुसूचित जाति) ग्रादेश, १६३६, में भारत शासन अधिनियम, 
१६३५, की पंचम भ्रौर षष्ठ प्रनसूचियों के प्रयोजनार्थ तत्स्थानी 
प्रान्त के लिये श्रनुसुचित जातिया उल्लेख की गई हूं ; 


(भ) “भ्रनुसुचित वन-जातियों से प्रथम भ्रनुसुची के भाग १ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों को प्रष्टम प्रनुसुची के भाग १ से € 
के जो भाग क्रमशः लाग होते हों उनमें डल्लिखित वन-जातिपों १० 
्रथवा समुदायों का भ्रभिप्राय हे. 


(२) जब तक प्रसंग से ग्रन्यथा भ्रपेक्षित न हो, तब तक इस संविधान के 
निर्वंचत के हेतु सामान्य-परिभाषा-प्रधिनियम (जनरल क्लाजेज एक्ट), १८६७ 
(संख्या १०, १८६७ ई.) लागू होगा. 


(३) इस संविधान में संसद्‌ के, या संसद्‌ द्वारा निर्मित, श्रधिनियमों या 
विधियों के किसी निर्देश में, श्रथवा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे किसी राज्य के विधान-मण्डल के या विधान-मण्डल द्वारा निर्मित भ्रधिनियमों 
या विधियों के किसी निर्देश में, प्रधान द्वारा या स्थिति के श्रनसार शासक द्वारा बनाये 
हुए श्रध्यादेश के निर्देश का श्रन्वयन सम्मिलित समभा जायेगा 


संविधान के 
संशोधन की 
कार्य प्रणाली. 


अल्पसंख्यकों के 

- लिये स्थानों का 
आरक्षण केवल 
दस्त वर्ष तक 
प्रवत्त रहेगा जब 
तक कि उसका 
प्रवर्तन संविधान 
के संशोधन से 
चालू न रखा 
जाये. 
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भाग १६ 
संविधान का संशोधन 


दा ३०४. (१) संसद के किसी श्रागार में तदर्थ विधेयक पुरःस्थापित करके 
संविधान के संशोधन का सृत्रपात किया जा सकेगा, श्रौर जब प्रत्येक श्रागार में, उस 
श्रागार की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उस भ्रागार में उपस्थित श्रौर मत ५ 
देनेवाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से, वह विधेयक पारित हो जाये 
तो वह प्रधान के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये रखा जायगा और विधेयक को ऐसी 
स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के श्रभिसमयों के श्रनुसार संविधान संशोधित हो 
जायेगा; 
पर यदि ऐसे संशोधन से-- १० 
(क) सप्तम अ्रनुसूची की सूचियों में से किसी में ; 
(ख) संसद में राज्यों के प्रतिनिधान में ; भ्रथवा 
(ग) सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में 


कोई परिवर्तन दृष्ट हो तो प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे 
राज्यों के कम से कम श्राथे राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा श्रौर उस प्रनुसूची के १४ 
भाग ३ में उत समय उल्लिखित रहे राज्यों के कम से कम एक-तिहाई के विधान 
मण्डलों द्वारा उस संशोधन का उपोद्वलन (रंटिफिकेशन ) भी भ्रपेक्षित होगा. 


(२) भ्रन्तिम पूर्ववर्ती खण्ड में किसी बात के होते हुए भी, (शासक को चुनने 
की पद्धति सम्बन्धी या) प्रथम प्रनुस॒ची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसो 
राज्य के विधान-मण्डल के श्रागारों की संख्या सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधानों २० 
में कोई परिवर्तन चाहने वाले संशोधन का सूत्रपात, उस राज्य की विधान-सभा में 
श्रथवा जिस राज्य में विधान-परिषद्‌ हे वहां राज्य के विधान-मण्डल के किसी श्रागार 
में, तदर्थ विधेयक पुर:स्थापित करके, किया जा सकेगा, भ्रौर जब विधेयक विधान-सभा 
द्वारा या, जहां राज्य में विधान-परिषद्‌ हे वहां राज्य के विधान-मण्डल के दोनों श्रागारों 
हारा विधान-सभा या प्रत्येक श्रागार की, जेसी भी स्थिति हो, समस्त सदस्य-संख्या २५ 
के बहुमत से पारित हो जाता है तो, वह उपोदृबलन (रंटिफिकेशन) के लिये संसद्‌ 
के समक्ष रखा जायगा और जब वह संत्द्‌ के प्रत्येक भ्रागार द्वारा, उस भ्रागार की समस्त 
सदस्य-संर्या के बहुमत से उपोदबलित हो जाय तो वह प्रधात के समक्ष स्वीकृति के 
लिये रखा जायगा श्रौर विधेयक को ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के श्रभि- 
समयों के प्रनुसार संविधान संशोधित हो जायेगा. ३० 

व्यास्या.--जहां प्रथम भ्रनुसुची के भाग ३ में उस समय राज्यों का कोई 
समूह उल्लिखित हूँ, तो इस श्रनुच्छेद के खंड (१) के परादिक के प्रयोजताथं, सारा समूह 
एक राज्य समझा जायेगा. 

३०५. इस संविधान के भ्रनुच्छेद ३०४ में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ 
में या प्रथम भ्रनुसूची के भाग १ में उससमय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान- ३५ 
मण्डल में मुसलमानों, श्रनुसूचित जातियों, श्रनुस्नुचित वन-जातियों श्रथवा 
भारतीय ईसाइयों के स्थानों के प्रारक्षण-सम्बन्धी इस संविधान के प्रावधान, 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की श्रवधि में, संशोधित न किये जायेगे श्रौर दस 
वर्ष के श्रवसान पर, वे प्रावधान प्रभावी न रहेंगे जब तक कि संविधान के संशोधन 
हारा उनका प्रवर्तन चालू न रखा गया हो. ४० 
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भाग १७ 
अस्थायी ओर अन्तवे्ती प्रावधान 

राज्य सूची के ३०६. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ को, इस संविधान 
कुछ विषयों के. प्रारम्भ से ४ वर्ष की भ्रवधि तक निम्न विषयों के सम्बन्ध में, विधि बनाने का श्रधिकार 
सम्बन्ध में, संसद. होगा, मानों कि ये विषय समवर्तो सूची में झ्रंकित हों, प्र्थात्‌ :-- ५ 
को विधि बनाने (क) सूती श्रौर ऊनी वस्त्र, कागज (जिस में समाचार पत्र का कागज 
का भ्रर्थायी सम्मिलित है), खाद्य-पदार्थ (जिसमें खाने योग्य तेल-बीज 
भ्रधिकार मानो झ्ौर तेल सम्मिलित हें), मिद॒टी का तेल श्रौर उससे बनी हुई 
कि ये संमवर्ती वस्तुएं, यन्त्र द्वारा चलने वाले वाहनों के प्रतिरिक्त भाग (पुरजे ), 
सूची के विषय कोयला, लोहा, इस्पात और श्रभ्चक का किसी राज्य के श्रन्दर १७ 
हा. व्यापार श्र वाणिज्य और उनके उत्पादन, प्रदाय श्रोर 


बितरण ; 
(ख) स्थानच्युत व्यक्तियों की सहायता झौर उनका पुन:प्रतिस्थापन ; 


(ग) इस भ्रन॒च्छेद के खण्ड (क) और (ख) में वशित विषयों से सम्बद्ध 
विधियों के विरुद्ध भ्रपराध, उन विषयों में से किसी के प्रयोजनाथ १४ 
परिप्रइन श्रौर समंक (स्टेटिस्टिक्स), उन विषयों में से किसी 
के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के श्रतिरिक्‍त ग्रन्थ सभी 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार श्र शक्तियां, तथा उन विषयों 
में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, फिन्तु वे शुल्क नहों, जो किसी 
न्यायालय द्वारा लिये जायें; २० 


किन्तु संसद द्वारा बनाई हुई कोई विधि, जिसे संसद्‌ इस श्रनुच्छेद के प्रावधानों 
के ग्रभाव में बनाने के लिये समर्थ न होती, उक्त कालावधि के ग्रवसान पर, 
ग्रसमर्थता की मात्रा तक प्रभावी न रहेगी, उन बातों के विषय को छोड कर जो 
उस श्रवसान के पूर्व की हुई श्रथवा करने से छोडी हुई हों. 


वतंमान विधियों २०७. (१) इस संविधान के प्रन्य प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए इस २५ 
भ्रौर उनके संविधान के प्रारम्भ के सद्यः पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियां 
संशोधित रूपों... तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि समर्थ विधान मण्डल या भ्रन्य समर्थ प्राधिकारी 

का चालू रहना. द्वारा वे परिवर्तित, विखण्डित या संशोधित न कर दी जायें. 


(२) श्रादेश द्वारा प्रधान यह प्रावधान कर सकेगा कि ऐसी तिथि से, जो 
श्रादेश में उल्लिखित हो, भारत के राज्यक्षेत्र में या उस के किसी भाग में कोई प्रबत्त ३७ 
विधि, ऐसे उपयोजनों श्रौर संपरिवर्तनों के साथ, चाहे वे विखंडन या संशोधन के रूप 
में हों, जो कि उस विधि के प्रावधानों को इस संविधान के प्रावधानों से सुसंगत करने 
के लिये उसको ग्रावश्यक या उद्चित दीखें, प्रवत रहेगी, जब तक विधान-मण्डल या 
प्रन्य समर्थ प्राधिकारी उसका विखण्डन श्रथवा संशोधन न करे श्रौर ऐसे उपयोजनों 
्रोर संपरिवर्त यों पर किसी न्यायालय में कोई श्रापत्ति न की जायगी. ३४ 


व्याख्या १.--इस प्रनुक््देद में प्रवत्त विधि” पद में वह विधि भी सम्मि- 
लित होगी जो इस संविधान के प्रारशभ से पूर्व भारतीय राज्यक्षेत्र में किसी विधाने-मण्डल 
या ग्रन्य समर्थ प्राधिकारी ने पारएा (पास) या निर्माण को हो झौर पूर्व विसण्डित 
ने कर दी गई हो, यद्यपि वह या उसके भाग उस समय सर्वेथा, या विशेष क्षेत्रों हें, 
प्रवर्तन में न हों, ४० 


सधान न्यायालय 
के न्यायाधीशों का 
सर्वोच्च न्याया- 
लय के न्यायाधीश 
हो जाना और 
संवान न्यायालय 
में या सपरिषद्‌ 
सम्राट के ममक्ष, 
लम्बित कार्य- 
वाहियों का 
सर्वोच्च न्याया- 
लय में स्थानान्त- 
रित हो जाना. 


इस संविधान 

के प्रारम्भ के 
पश्चात्‌, इसके 
प्रावधानों के 
अ्रधीन, न्याया- 
लयों, प्राधि- 
कारियों श्रौर 
अ्रधिकारियों का 
अपने अपने 
प्रकार्यों को करते 
रहना, 


१०६ 


व्यास्या २--भारत के राज्यक्षेत्र में किती विधान-मंडल या अन्य समर्थ 
प्राधिकारी द्वारा पारित या निरभित कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
सद्यः पूर्व भारत के राज्यक्षेत्र में प्रभावी होने के साथ साथ बाहच-राज्य-क्षेत्र-प्रभावी है, 
पुर्वोक्त उपयोजनों और संपरिवर्तनों के साथ बाहुच्-राज्य-क्षे१-प्रभावी बनी रहेगो. 


व्यास्या ३.--इस . भ्रनुच्छेद की किसी बात का यह श्रर्थ न होगा कि किसी ५ 
ग्रस्थायी ग्रधिनियम का प्रवर्तेन उसके अ्रवसान छी निर्धारित तिथि के पदचात्‌ चाल्‌ 


रहेगा. 


३०८. (१) इससंविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य:पृर्व पद धारण करने वाले 
संघान न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने भ्रन्यथा निश्चय न किया 
हो, उस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे श्र तब वे ऐसे बेतनों १० 
ग्रौर ग्रधिदयों के, तथा श्रवकाश श्रोर उत्तरवेतन सम्बन्धी ऐसे ग्रधिकारों के श्रधिका री 
होंगे जो इस पं विधान के अनुच्छेद १०४ के अ्रधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश्ञों 
के विषय में प्रावहित हें. 

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर संघान न्यायालय में लम्दित व्यवहार 
सम्बन्धी या दण्ड सम्बन्धी, सब मुकदमे, पुनविचार प्रार्थनाएँ तथा कार्यवाहियां १५ 
सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी श्र सर्वोच्च न्यायालय को उनके 
सुनने और निएोॉय देने का क्षेत्राधिकार होगा तथा इस संविधान के प्रारम्भ के पूर्व, 
संघान न्यायालय हारा दिये हुए निएयों और श्रादेशों को वेसा ही बल श्रौर प्रभाव 
प्राप्त होगा मानों कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हों. 


(३) इस संविधान की प्रारस्‍्भ तिथि को और उनके परचात्‌, भारत-राज्य- २७ 
क्षेत्र के भ्रन्त्गंत किसी न्यायालय के किसी प्रादेश श्रौर भ्रादेश के विरुद्ध श्रथवा सम्बन्ध 
में पुनविचार प्रार्यनाओ्रों भ्रौर घाचनाश्रों को सुनने श्रौर निएंय करने का, सपरिषद्‌ 
सम्राट का क्षेत्राधिकार, जिस में सम्राट के परमाधिकार के बल पर सम्राट द्वारा 
दण्ड विषयक प्रयोकक्‍तव्य क्षेत्राधिकार सम्मिलित है, समाप्त हो जायेगा और उस 
दिन, सपरिषद सम्राट के सम लम्बित सब पुनविचार प्रार्थनाएँ और श्रन्य कार्य- २५ 
वाहियों सर्वोच्च न्यायालय में स्थानान्तरित हो जायेंगी भ्रौर सर्वोच्च न्यायालय उनका 
निएंय करेगा. 

(४) इस भ्रनुच्छेद के प्रावधानों को प्रभावी करने के सिये संसद विधि द्वारा 
प्रावधान बना सकेगी. 


३०९. भारत के समस्त राज्यक्षेत्र के व्यवहार, दण्ड और प्रागम क्षेत्रा- ५ 
धिकारवाले सब न्यायालय तथा न्यायसम्बन्धी, श्रधिशासन सम्बन्धी श्रौर लिपिक 
सम्बन्धी सब प्राधिकारी झोर सब प्र धिकारी इस संविधान के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए 
अपने प्रपने प्रकार्यों को करते रहेंगे. 


उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीशों 
के विषय में 
प्रावधान. 


संघ के भ्रस्थायी 
विधान-मंडल तथा 
प्रधान आदि के 
विषय में 
प्रावधान, 


प्रथम अनुसूची 
के भाग १ के 
प्रत्येक राज्य के 
ग्ररथायी विधान- 
मण्डल, था शासक 
ग्रादि के विषय 
में प्रावधान, 


११० 


३१०. इस संविधान की प्रारम्भ तिथि से सद्य/पृर्व पद धारण करने वाले 
किसी प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने भ्रव्यथा निश्चय 
न किया हो, उस तिथि को तत्स्थानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जायेंगे 
और तब वे ऐसे बवेतनों श्रोर श्रधिदयों के तथा श्रवकाश भ्ोर उत्तर वेतन सम्बन्धी 
ऐसे श्रधिकारों के भ्रधिकारी होंगे जो इस संविधान के श्रनुच्छेद १६७ में उच्च ५ 
न्यायालय के न्यायाधीशों के विषय में प्रावहित हे. 


३११. (१) जब तक संसद के दोनों भ्रागार इस संविधान के भ्रधीन यया विधि 
संघटित न हो चुके हों और प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये नजा चुके हों, तब तक 
भारत के अभ्रधिराज्य (डोमीनियन ) की संविधान-सभा, संसद को दी हुई सब शक्तियों 
का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन स्वयं करेगी श्रोर विशेषतः संसद के दोनों श्रागारों १० 
का यथाविधि संघटन कराने के लिये, तथा संसद के प्रत्येक भ्रागार के निर्वाचन विषयक 
श्रीर उससे सम्बद्ध सब बातों के लिये प्रावधानार्थ, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 
सम्मिलित है तथा ऐसे भ्रन्य श्रानुबंगिक झौर समनुवर्ती विषयों के लिये, जो इस 
संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के हेतु प्रावश्यक समभे जायें, विधि बना 
सकेगी १ 


व्यास्या.--इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, भारत के भ्रधिराज्य (डोमीनियन) 
की संविधान-सभा में, वे सदस्य सम्मिलित समझे जायेंगे जो श्राकस्मिक रिक्तियों को 
पति के लिये, एतदर्थ सभा द्वारा निर्मित नियमानुसार चुने गये हें परन्तु वे सदस्य 
सम्मिलित न समझे जायेंगे जो किसी ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधान करते हें जो प्रथम भ्रनु- 
सूची में सम्मिलित नहीं. २० 

(२) भारत-शासन-अ्रधिनियम, १६३४५, के प्रनुसार, भ्रधिराज्य के विधान- 
सण्डल के रुप में जब संविधान-सभा प्रकायय करे तब उस सभा का भ्रध्यक्ष हो वह 
इस शअ्नुच्छेद के खप्ड (१) के श्रधीन प्रकाय॑ करने वाली संविधान सभा 
का श्रध्यक्ष बना रहेगा. 

(३) जब तक इस संविधान के भाग ५ के भ्रध्याय १ के प्रावधानों के प्रनुसार २५ 
प्रधान निव चित न हो जाय झौर भ्रपने पद पर प्रवेश न कर ले, तब तक, वह व्यक्ति 
जिसे भारत-प्रधिराज्य की संविधान सभा एतद्थ निर्वाचित कर ले, भारत का श्रस्थायी 
प्रधान होगा, 

(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पृर्व भारत-प्रधिराज्य के मन्त्रियों के 
पद-धारए करने वाले सब व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ इस संविधान के ३७ 
ग्रधीन भ्रस्थायी प्रधान की मन्त्रि-परिषद के सदस्य हों जायेंगे. 


३१२. (१) जब तक प्रथम अ्रनुसुची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित 
रहे प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के एक श्रथवा दोनों श्रागार इस संविधान के प्राव- 
धानों के श्रधीन यथाविधि संघटित न हो चुके हों श्रौर प्रथम सत्र में मिलने के लिये बुलाये त 
जा चुके हों, तब तक, इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पूर्व प्रकायं करने वाले तत्स्थानी ३५ 
प्रान्‍त के विधान-मण्डल के एक श्रथवा दोनों श्रागार, उन शक्तियों का प्रयोग 
भ्रौर कत्तंव्यों का पालत करेंगे जो ऐसे राज्य के विधान-मण्डल के भ्रागार या 
झ्ागारों को इस संविधान के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त हें 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्यःपुतं, किसी प्रान्त की, विधान-सभा 
के भ्रध्यक्ष था विधान-परिषद्‌ के अधान का परदधारण करने वाला व्यक्ति, ऐसे ४० 
प्रारम्भ के पश्चात्‌, प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी 
राज्य की विधान-सभा का प्रध्यक्ष या जेसी भी स्थिति हो, विधान-परियद्‌ का सभा- 
पति होगा, जब कि ऐसी सभा या परिषद्‌, इस श्रनुच्छेद के लण्ड (१) के भ्रनुसार 
प्रकाय॑ करेगी. 


१११ 


(३) जब तक कि इस संविधान के भाग ६ के भ्रध्याय २ के प्रावधानों के 
श्रनुसार नया शासक निर्वाचित (नियुक्त) न हो जाय भ्रोर भ्रपने पद पर प्रवेश न 
कर ल॑, तब तक वह व्यक्ति जो इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पुर्व किसी प्रान्त में 
शासक का पद धारए कर रहा हे, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात, प्रथम अनुसूची के भाग 
१ में, उस समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य का श्रस्थायी शासक होगा भर 


(४) इस संविधान के प्रारम्भ के सद्य:पूर्व किसी प्रान्त में मन्त्रियों के पद- 
धारए करने वाल सब व्यक्षित, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌, प्रथम श्रनुसुच्ी के भाग १ में, 
उत्त समय उल्लिखित रहे तत्स्थानी राज्य के भ्रस्थायी शासक की मन्स्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य हो जायेंगे 


कठिनाइयों को ३१३. (१) इस संविधान के श्रनच्छेद ३११ के खण्ड (१) के भ्रधीन रहते १० 
दूर करने को हुए प्रधान, किन्हीं कठिनाइयों को दूर फरने के लिये, विशेषतः जिनका संबंध भारत- 
प्रधान की शक्ति. शासन-प्रधिनियम, १६३४५, के प्रावधानों से इस संविधान के प्रावधानों में संक्रमण 

से हू, ग्रादेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस कालावधि में जो श्रादेश में उल्लिखित 

हो, यह संविधान ऐसे उपयोजनों के सहित प्रभावी होगा, जिसे कि वह श्रावश्यक 

या उचित समभे, चाहे वे उपयोजना, परिवततंन, परिवर्धन या विखण्डन के रूप के हों : 


पर इस संविधान के भाग ४ के भ्रध्याय २ के श्रनसार यथाविधि संघटित संसद 
की पहली बंठक के पहचात्‌ ऐसा कोई श्रादेश नहीं दिया जायगा 


(२) इस भ्रन॒च्छेद के खण्ड (१) के भ्रधीन दिया हुश्रा प्रत्येक भ्रादेश संसद 
फे प्रत्यक भ्रागार के समक्ष रखा जायगा 


१११ 


भाग ९८ 
प्रारम्भ और विखण्डन 
प्रारम्भ. ३१४. यहुसंविधान . . . . . . .. ७» को प्रवर्तमान होगा. 
विश्वण्डन, ३१५. भारतीय स्वाधीनता प्रधिनियम, (इन्डियन इच्डिपेल्डेस्स एक्ट), 


१६४७, तथा भारत शासन प्रधिनियम, (गवर्नमेन्ट आ्राफ इन्डिया एक्ट), ५ 
१६३५, भारत (कंद्रीय शासन प्रौर विधान-मंडत) श्रधिनियम [हृण्डिया 
(सेण्टल गवर्नमेंट एण्ड लेजिसलेचर एक्ट], १६४६ के सहित, तथा भारत-शासन भ्रधि- 
नियम (गव्नमेंट श्राफ इण्डिया एक्ट), १६३४, को संशोधन प्रोर प्रतपुरण 
करन वाले प्रन्य सब प्रधिनियम प्रभावशुन्य, हो जाएंगे. 


११३ 


प्रथम अनुसूची 
(अनुच्छेद १ और ४) 
भारत के राज्य ओर राज्यक्षेत्र 
भाग १ 


वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के आरम्भ होने से रद्य:पृर्व शासक के प्रांतों ५ 


के नाम से निम्न प्रकार ज्ञस्त थे :--- 
मद्रास. 

बम्बर्द, 

पश्चिमी बंगाल. 

संयुक्त प्रांत. 

बिहार. 

पूर्वी पंजाब, 

मध्यप्रांत और बरार. 
ग्रासाम. 

उड़ीसा. 
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बाग २ 


वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के आरम्भ होने से सद्य:पुर्व मुख्यायक्त (चीफ 


कमिदनर ) के प्रांतों के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात थें:-- 
१. दिल्‍ली. 
२. श्रजमेर-मेरवाड़ा सहित पंथ पिपलोदा के 
३. कु. 


भाग २ 
विभाग के 


निम्नलिखित देशी राज्य ---- 
१. ससुर. 

काइ्मीर. 

ग्वालियर. 

बड़ोदा. 

आवणकोर. 

कोचीन. 

उदयपुर. 

जयपुर. 


ही! 6. «80 ह4 2८ जुका हुए 


१० 


१४ 


२० 


३० 


११४ 


६. जोधपुर, 

१०. बीकानेर, 

११. भ्रलवर, 

१२. कोटा. 

१३. इन्दोर. भर 
१४, भोपाल, 

१४. रीवा. 

१६. कोल्हापुर, 

१७. पढियाला, 

१८. मयूरभंज. १० 
१६. काठियावाड़ का संयुक्त राज्य, 


विभाग ख 


ग्रौर सब दूसरे देशी राज्य जो इस संविधान के श्रारम्भ होने से सद्य:पर्व 
भारत-अ्धिराज्य के अन्तर्गत थे. 


भाग ४ १५ 
अन्दभान और निकोबार द्वीप 


११५ 


हितीय अनुम्ची 
[अनुच्छेद ४८ (३), ६२ (६), ७९, १०४, १२४ (२), १३५ (३) 
१४५ (५), १६३ और १६७] 
भाग १ 
प्रधान के और प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे ५ 
राज्यों के शासकों क सत्रेध में प्रावधान 
१. प्रधान कोतथा प्रथम श्रनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे राज्यों के शासकों को प्रतिनास निम्नलिखित परिलाभ दिये जायेंगे श्र्थात :-- 


रू ] 
प्रधान को ... 220 न »- ४,५०० 
राज्य के शासक को ... अर ,- ४,५०० १० 


२. प्रधान को और शासकों को अपनी भ्रपनी पदावधि में प्रतिमास निम्न- 
लिखित अधिदेय भी दिये जायेंगे जिससे कि वे सुविधा और गरिमापूर्वक श्रपने 
अ्रपने पदों के कतंव्यों का पालन कर सकें :---- 

प्रधान को . जज ४3 मम 
राज्य के शासक को ... कक १५ 


३. श्रयने पद-प्रहए करने के लिये , एरिवार के साथ, यदि परिवार हो तो 
तथा अपने भ्रोर श्रपने परिवार के संभार राहित, यात्रा करने में प्रधान का ओर शासक 
का जो वास्तविक व्यय हो उत्तके बरात्नर अधिदेद उनको दिया जायगा 

४. अपनी अपनो संपुएो पदावधि मेंप्रधान को तथा प्रत्येक शासक को बिना 
किराया या भाड़ा दिये अपने झ्पले उपयोग के लिए मिले हुए पदावासों, रेलवे सलूनों 
(श्रयोमार्ग विलासको5ठ ), नदो-बाहनों, विमानों, सोट रगाड़ियों के उपयोग, का श्रधिकार 
होगा श्रौर इन सब के संधारए के संबंध में उन पर कोई व्यक्तिगत प्रभार न पड़ेगा 

५. जब उपप्रधान या और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधान के प्रकार्यों का पालन 
करता हो या उसका स्थानापन्न हो श्रथतव्रा जब कोई व्यक्ति शासक के प्रकार्यों का पालन 
करता हो तब वह कंडिका (पेरा) १ और २ में दिए हुए उन्हीं बेतनों श्रोर अ्रधिदेयों ध्‌ 
को पाने का श्रधिकारी होगा जिनका कि वह प्रधान या वह शासक अ्रधिकारी था 
जिसके प्रकार्यों का, जेसी कि स्थिति हो, वह पालन करता हुँ या जिसका वह स्थाना- 
एनच्न होता है और इस श्रतुसूची की कंडिका ४ के प्रावधान उतको तब तक लाग होंगे 
जब तक कि वह इस प्रकार प्रकार्यों का पालन करता है या स्थातायन्न होता हे परंतु 
कंडिका हे के प्रावधान उसको लागू न होंगे 


भाग २ 
सेघ के और प्रथम अनुसूची के भाग १ के शा्यों वे 
सात्रया के ।लय प्रावधान 
६. संघ के प्रयान मंत्री को ओर प्रत्येक दूसरे मंत्री को वे वेतन शौर अ्रधिदेय 
दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से - स:पुर्व अधिराज्य के प्रधान मंत्री तथा 
प्रत्येक मंत्री को ऋ्रमदः देय थे 
७. प्रथम प्रनुसुवी के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसो राज्य के 


संत्रियों को वे बेतत शौर भ्रधिदेय दिये जायेंगे जो संविधान के प्रारम्भ से सद्य:पूर्व 
तत्स्थानी प्रान्त के मंत्रियों को देय थे 


३५ 


९१६ 


आगे रे 


लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा राज्यपरिषद के सभापाते तथा 
उपसभापति, तथा प्रथम अनुसूची के भाग १ में के राज्यां 
की विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, तथा इन राज्यों 
की विधान-परिषदों के सभापति तथा उपसभापति संबंधी ५ 
प्रवधान 


८. लोक-सभा के श्रध्यक्ष श्रोर राज्यपरिषद्‌ के सभापति को वे वेतन श्रोर 
श्रधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के सद्य:पूर्व भारत के अ्रधिराज्य की संविधान- 
सभा के अ्रध्यक्ष को देय थे तथा लोक-सभ। के उपाध्यक्ष को ओर राज्यपरिषद्‌ के उयस भा- 
पति को वे वेतन झौर श्रधिदेय छिये जायेंगे जो कि १५ श्रगस्त सन्‌ १६४७ के १० 
सद्यपृर्व केन्द्रीय विधानसभा (लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली) के उपप्रधान को श्रौर 
केंद्रीय राज्यपरिषर्‌ (कौंसिल आफ स्टेट) के उपप्रथान को ऋषश: देय थे. 


६. प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य की 
विधानसभा के प्रध्यक्ष प्रौर उपाध्यक्ष को तथा विधानपरिषद्‌ के सभापति और 
उपसभापति को वे वेतन और श्रधिदेय दिये जायेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
सद्य:पु्॒ तत्स्थानी प्रांत की विधान-सभा के श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान- १* 
परिषद के सभापति तथा उपसभापति को क्रमशः देय थे और जहां तत्स्थानी प्रान्त 
में कोई विधानपरिबद्‌ नहीं थी तो उस राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति शोर 
जी को वे वेतन और श्रधिदेव दिये जायेंगे जो उस राज्य का शासक निश्चित 
करे, 


बाग दठ॑ ह 
सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायात्रीशों क लिये प्रावधान २० 


१०. सर्वोच्च न्यायालय के तथा भारत राज्यक्षेत्र के श्रंतर्गत, प्रथम अनुसूचो 
के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड़कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय 
के न्‍्यायाधोशों को, उस समय के लिये जो वे वास्तविक सेवा में व्यतीत करें, निम्न वर २५ 
से मासिक बेतन दिय॑ जायेंगे, श्र्थात्‌ :--- 


रु 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीद्ञ को. ... ५,००० 
सर्वोच्च न्यायालय के किसी श्रन्य न्यायाधीद को ४,५०० 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को »०, ४,००० 
उच्च न्यायालय के किसो अन्य न्यायाधीश को ३,५००: ३० 


पर यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नियुक्ति के संसय; भारत- 
शासन की या उसके किसी पुर्वंगाभी शासन को अ्रथवा प्रथम अनुसूची के भाग १ 
म॑ उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य के शासन की या उसके किसी पूववगामी 
शासन की सेवा के लिए (अ्रयोग्य होने श्रथवा घायल होने के उत्तरवेतन से भिन्न) 
उत्तरवेतन पा रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवः के उसके वेतन में से उस उत्तर- ३५ 
वेतन की राश्षि घटा दी जायगी. 


११. श्रपने कतंव्यों के संबंध में भारत-शासन-क्षेत्र में यात्रा करते के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अश्रथवा श्रन्य किसी न्यायाधीद्ञ का, तथा 
भारत-राज्य-दक्षेत्र में, उन राज्यों को छोड़कर जो प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित हूँ, स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भ्रथवा भ्रन्य किसी न्‍्याया- ४० 


११७ 


धीश्य का जो व्यय लगे उसकी परत के लिए वे उचित झ्रधिदेय दिये जायेंगे श्रौर यात्रा 
के संबंध में वे उचित सुविधायें दी जायेंगो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याया- 
धीश तथा श्रन्य न्यायाधीशों के लिए प्रधान और उच्च यायालय के 
म्‌ स्य न्यायाधीश तथा श्रन्य न्यायाधीशों के लिये शासक समय समय पर विनिधान करे. 


१२. (१) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अ्रथवा किसो दूसरे ५ 
न्यायाधीश के श्रवकाश श्रथवा उत्तर-वेतन संबंधी श्रधिकार उन प्रावधानों के द्वारा 
शासित होंगे ग्रथवा ज्ासित होते रहेंगे, जेसी कि स्थिति हो, जो संधान न्यायालय 
के ऐसे किसी न्यायाधीश के लिये लागू थे. 

(२) प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को 
छोडकर भारत के राज्य क्षेत्रमें किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रथवा १० 
किसी दूसरे न्यायाधीश के ग्रवकाश श्रथवा उत्तर-वेतन-संबंधी श्रधिकार उन्हीं 
प्रावधानों के हरा शासित होंगे ग्रथव। शासित होते रहेंगे, जैसो कि स्थिति हो, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से सद्यःपृर्व ऐसे उच्च न्यायालय के ऐसे किसी न्यायाधीद 
के लिये लागू थे 

(३) इस कंडिका के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के १५ 
प्रारम्भ पर एतदर्थ न्यायाधीद, स्थानापन्न न्यायाधीश या शअश्रपर न्‍्यायाधीद्य के रूप में 
सेवा कर रहा था, केवल उसी श्रवस्था में न्यायाधीश के रूप भें उस तिथि को सेवा 
करता हुआ समभा जावेगा जब कि एतदर्थ न्यायाधीश, स्थानायश्न न्यायाधीश या अ्रपर 
न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा को उसकी न्यायाधीश के रूप में पीछे होने 
वाली स्थायी नियक्ति तक बिना व्यवधान के चालू रखा गया है. 


१३. इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा श्रर्थ श्रपेक्षित न हो/-- 
(क) मुख्य व्यायाधोद ” पद में स्थानापन्न मुख्य न्यायाधोश का समावेश 
है, और 'न्यायाधीद्य ” पद में एतदर्थ न्‍्यायाधोश, स्थानापन्न 
न्यायाधीश और श्रपर न्यायाधीश का समावेश हें; 
(ख) “वास्तविक सेवा” में निम्न बातों का समावेश हे--- 


(१) न्यायाधीश के कतंब्यों को पालन करने में, या ऐसे श्रन्य प्रकार्यों 
के, जो प्रधान श्रथवा शासक ने, जेंसी भो स्थिति हो, या 
इस संविधान के श्रनुच्छेद २८६ के श्रधोन नियुक्त श्रायोग 
(कमीशन ) ने, पूरे करने के लिये उसे दिये हों, निष्पादन 
में, न्यायाधीश द्वारा व्यतीत किया गया समय ; ३० 

(२) जिस समय में न्यायाधीश छुट्टी लेकर श्रनुपस्थित रहा हे 
उसको निकाल कर दी्घेकालोन श्रवकाश ; और 

(३) किसी उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को श्रथवा एक 
उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को परिवतंन 
होने पर कार्यप्रहएर-काल. 


सलाग ५ 
भारत के महांकेक्षक के संबंध मे प्र।वधान 


१४, भारत के महांकेक्षक को प्रति मास चार सहस्त्र रुपये को दर से वेतन 
दिया जायेगा. 


१५. भारत के महांकेश्षक के अ्रवकाश ग्रथवा उत्तर-वेतन-पंबंधी श्रधिकार उन 
प्रावधानों के द्वारा शासित होंगे श्रथवा शासित होते रहेंगे, जेसी भी स्थिति हो, 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से सद्य:पूर्व भारत के महांकेक्षक के लिये लागू थे प्रोर 
उन प्रावधानों में जहां जहां महाशासक को निर्देश हें बहां बहां प्रधान को समझे जायेंगे. 


२५ 


३५ 


श्श्८ 


ततीय अनुसूची 


[भ्रनच्छेद ६२ (४), ८१, १०३ (६), १४४ (२), १६५ श्रीर १६५] 


चघाषणा प्रपत्र 
(१) 


संध के मंत्री के लिथे पद-शपथ का प्रवत्न :-- हर 


“में, कमक, गम्भीरतापूर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि से विधि- 
द्वारा स्थापित भारत-संविपान के प्रति सच्ची भक्ति और अ्रनुबक्ति रखूंगा, 
कि में संद-मंत्री के रूप में अपने क्तेथ्यों का भक्तिपुवंक तथा श्रन्तःकरएण 
से पालन करूँगा झर से रूय अथवा पक्षपात, अ्रनुराग अथवा द्वेष, के 
दिना सब प्रक्नार के लोगों के प्रति इस संविधान ओर विधिके 
अनुसार ठीक ठोक व्यवहार करूंगा. १० 


(२) 
संघ-मंत्री के लिये गृढ़ता की शपथ का प्रयत्न :-- 
“सें, अ्रम॒ुक, गम्भीरतापुर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ कि किसी 
बात को, जो संघ-मंत्री के रूप में सेरे सामने दिचाराथ लाई जायगो अथवा 
म॒र्के ज्ञात होगी, किसी व्यक्तित ग्रथवा व्यक्तियों फो, उस्त श्रवस्था को छोडकर 


जब मंत्रि-रूप में अपने कर्तव्यों के सम्पक पालनार्थ ऐसा करना अपेक्षित हो, 
में प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूय से संमृचित था प्रकट न करूँगा. ' 


(३) 


संसद-सदस्थ द्वारा की जाने वाली घोषएणा। का प्रपत्र :-- 


१५ 


२० 
“से, अमुक, राज्य-परिषद्‌ (अथवा लोक-सभा ) का निर्वालित (श्रथवा 
मनोनीत ) सदस्य गंभोरतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा और घोषणा 
करता हूँ कि से विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची भक्ति 
झोर अनुषक्ति रखूंगग और जिस कतेव्य को में ग्रहण करने वाला हूँ 
उसका भक्तियुवेक् पालन करूंगा. २५ 


(४) 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधोदों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रपत्र :---- 


“से, श्रमुक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्‍त हुश्ा मुख्य 
न्यायाधीश (श्रथवा न्यायाधीश ) गंभीरतापुर्वकं तथा सच्चे हृदय 
प्रतिज्ञा और घोषणा करता हूँ कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान ३० 
के प्रति सच्ची भक्ति अर अनुषक्ति रखंगा श्रोर में बवोचितरूप तथा, सच्ची 
भक्ति से ओर शअ्रपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान ओर विवेक से अ्रपने पद के 
कतंव्यों का पालन भय श्रथवा पक्षपात, अ्रनुराग अ्रथवा द्वेब के बिना करूँगा 
श्रौर इस संविधान तथा विधियों को ऊंचे उठाये रखुंगा. 


११६ 
(५) 


प्रथम श्रनुसुचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित राज्य के मन्‍्त्री के लिये 
धापथ का प्रपत्र :-- 


“में, श्रमुक, गंभीरतापुर्वक सत्य कहता (शपथ लेता) हूँ क्िसेविधि 
द्वारा स्थापित भारत-संबिशान के प्रति सज्बो भक्ति और अ्रनषक्ति रखंगा, ५ 
कि मे ४ ३४५ राज्य के मंत्री के रूप 
में श्रपने कतब्यों का भक्तिपुबक तथा श्रन्त:करएा से पालन करूँगा और में 
भय श्रथवा पक्षपात, अनुराग झ्थवा द्वंघ के बिना सब प्रकार के लोगों के 
प्रति इस संविधान ओर विधि के अनुसार शोक ठोक व्यवहार करूँगा. 


(६) १० 


प्रथम अ्रनुसूची फे भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के मंत्री के लिये 
पड़ता की शपथ का प्रपत्र :-- 

“में, अ्रमुक, गंभीरताएबंक सत्य कहुता (शपथ लेता) हेँ कि किसी 
बात को, जो ... ४७ शा के मंत्री के रूप में, मेरे 
सामने विचारा्थ हाई जायगी, प्रथवा मरे ज्ञात होंगी, किसी व्यक्ति था १५ 
व्यक्तियों को, उस श्रवसत्था को छोडकर जब ऐसे मंज्रि-रूप में श्रपने कर्वव्यों 
के सम्यक पालताथ ऐसा करता अपेक्षित हो शथतवा दारसक स्वविदेक 
से प्रयोक्तव्य प्रकार्यों से संबद्ध किसी बात के बारे में ऐसा करने की विशेष 
प्रनुमति दे में प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से संसुच्चित अथया प्रकट न 
करूंगा. २० 


(७) 


प्रथम श्रनुसूच्ची के भाग १ में उस रामय उल्लिखित रहे किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदस्य द्वारा को जाने वाली घोषणा: का प्रपत्र :-- 


में, असक, विधान-सभा (अथवा विधान-परिष३ ) का निर्वा 
चित (श्रथवा मनोनीत) सदस्य गंभीरतापुर्वक सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा श्लौर २५ 
घोषणा करता हूं कि म॑ विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान के प्रति सच्ची 
भक्ति झोर श्रनुषक्ति रखूंगा श्र जिस कतंव्य को मे ग्रहएा करने वाला हूँ 
उसका भक्ष्तिपुरवंकपालन करूँगा 


(८) 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाने वालो घोषणा का प्रपत्र :--. ३० 
“में, भ्रमुक, . . . . .. स्थित (भ्रथवा के ) उच्च न्यायालय का नियुक्त हुआा 


मुख्य न्यायाधीश (अ्रथवा न्‍्यायाधोश ) गंभीरतापुर्वक तथा सच्चे हृदय से 
प्रतिश्ञा और घोषणा करता हूँ कि में विधि-द्वारा स्थापित भारत-संविधान 
के प्रति सच्चो भक्ति और भ्रनुषक्ति रखंगा और में यथोचित रूप तथा सच्ची 
भक्त से श्रोर श्रपनी उत्कृष्टतम योग्यता, ज्ञान और विवेक से श्रपने पद के 
कतेव्यों का पालन भय शभ्रथवा पक्षपात, श्रनुराग श्रथवा हेष के बिना 
करूँगा झर इस संविधान तथा विधियों को ऊंचा उठाये रखंगा. 


१२० 


चतुर्थ अनुसूची 
अनुच्छेद १४४ (४)]) 


प्रथम अनरूयां के भाग १ के राज्या के शासका का 
निदेश 


१. यदि प्रसंग से इूसरा श्र॒यं श्रपेक्षित न हो, तो इन निदेशों में शासक पद ५ 
में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का समावेश हीगा जो इस संविधान के प्रावधानों के श्रनुसार 
उस समय शासक के प्रकार्यों को कर रहा हो. 


२. अपनी मन्त्रि-परियद्‌ के लिये नियक्तियों करते समय शासक श्रपने 
मंत्रियों के चनने में निम्नलिखित रीति के प्न॒ुसार भरसक प्रयत्न करेगा, श्रर्थात्‌ 
शासक उस व्यक्ति के परामर्श से जिसको उसके दिचार में विधान-मण्डल सें स्थायी १० 
बहुमत प्राप्त होने की सबसे झ्धिक सम्भावना हेँ,उन व्यक्तियों को (जिनमें महत्वपुणा 
झल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों का, जहा तक यह व्ववहा य्य हो, समावेश होगा) नियुक्त 
करेगा जो उस विधान-मण्डल का सामहिक रूप से विश्वम्भ प्राप्त करने में सबसे भ्रधिक 
समर्थ हों. ऐसा करने में वह मन्त्रियों में परस्पर संयक्त उत्तरदायित्व की भावना 
के पोषण की झ्रावश्यकता को सदा ध्यान में रखेगा १४ 


३. इस संविधान के द्वारा श्रथवा इसके श्रधीन जिन प्रकार्यों के सम्बन्ध में 
शासक से स्वविवेक के प्रयोग करने की श्रपेक्षा की जाती हे उनको छोडकर राज्य की 
अधिशासी शक्ति के क्षेत्र के श्रन्तगंत श्रन्य समस्त विषयों में शासक उन शक्षितवों 
के प्रयोग में जो उसको दी गई है अपने मन्त्रियों की मनन्‍्त्रणा पर चलेगा. 


४. प्रच्छे प्रशासन के स्तरों के संधारण के हेतु, आचारिक, सामाजिक और २० 
ग्राथिक कल्याण के पोषण करने वाले और जनता के समस्त वर्गों को सावेजनिक जीवन 
तथा राज्य के शासन म यथोचित भाग लेने के लिये योग्य बनाने वालें समस्त उपापों 
की ब॒द्धि के हेतु,और समस्त वर्गों श्रोर पंथों में सहकारिता, सदभाव और धामिक 
विश्ववासों और भावनाश्रों के प्रति पर+पर आदर उत्पन्न करने के हेतु, शासक भरसक २५ 
उद्योग करेगा 
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डे 87५ 
पंचम अनुमसूचा 
[अनुच्छेद १८६ (क) और १६० (१)] 


प्रनुसुचित क्षेत्रों तथा भ्रनुसुच्चित वनजातिधों के प्रशासन झर नियन्त्रण के सम्बन्ध 
में प्रावधान 


लाग १ ५ 


सामान्य 


१. श्रनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की श्रधिश्ञासी शक्ति.-- इस श्रनुसची के 
प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए प्रथम श्रनुसुचो के भाग १ में उस समय उल्लिखित 
रहे राज्य की श्रधिशासी शक्ति का विस्तार उसके शअ्रन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा 


२. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में शासक द्वारा भारत-शासन 9० 
को प्रतिवेदन.--- जिस राज्य के श्रन्तर्गत श्रनसूचित क्षेत्र हों उस प्रत्येक राज्य का 
शासक प्रति वष, ग्रथवा जब कभी भी भारत-शासन ऐसी श्रपेक्षा करे, भारत-शासन 
को श्रपने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रतिवेदन करेगा श्रोर संघ की 
भ्रधिशासी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उस राज्य को 
निदेश देने तक होगा. श्र 


लाग २ 


सद्रास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्यप्रास्त श्रोर बरार, और उड़ीसा रधज्यों 
के सम्बन्ध में प्रावधान 


३. भाग २ की प्रपक्ति.---इस भाग के प्रावधान मद्रास, बम्बई, परिचसी 
बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त और बरार, श्रोर उड़ीसा के राज्यों को लाग होंगे २० 


४. वन-जाति-मन्त्रणा परियद.--- (१) इस संविधान के प्रारम्भ के परचात 
यथादक्य होीछ्य, सद्रास, बस्बई, परदिचसी बंगाल, बिहार, मध्यप्रान्त श्रोर बरार, 
शोर उड़ोसा में दस से श्रन्यूद क्रोर पच्चीम से श्रनधिक सदस्यों की बन-जाति-मम्त्रणा 
परिषद्‌ स्थापित क्री जाएगो जिनमें से घथाशक्य तोन-चोथाई के समोप सदस्य उनमें 
से होंगे जो उस राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित वन -जातियों के निर्बाचित सदस्य हैं. २५ 

(२) राज्य में, यदि कोई श्रनसूचित क्षेत्र हों तो, उनके प्रशासन से, शोर 
राज्य में श्रमुसुचित वन-जातियों के कल्याण से, सम्बद्ध समस्त विषयों पर उस राज्य 
के शासन को सामान्यत. मंत्रणा देना बन-जाति मत्रणा परिषद्‌ का कतेव्य होगा 


(३) शासक--- 

(क) परिषद के सदस्यों की संख्या श्र उनकी नियुक्तित की रोति का ३० 
तथा परिषद्‌ के सभापति शोर. उसमें श्रधिकारियों और सेवकों 
की नियक्षित का ; 

(ख) उसके झ्धिवेशन संचालन श्रोर सामान्यत : कार्प-प्रणाली का; 

(ग) राज्य में अधिकारियों और स्थानीय निकायों के साथ उसके सम्बन्ध 
का; झोर ३५ 
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१२ 
(घ) श्रन्य दूसरे झ्रान॒ंगिक विषयों का, 
विनिधान श्रथवा श्रानियसम॑ करने के लिये, जेसी कि स्थिति हो, मियम 
बना सकेगा. 


५. श्रनुसूचित क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य विधि.--( १) यदि राज्य की वन-जाति- 
सन्त्रणा परिषद्‌ इस प्रकार मन्त्रणा। दे, तो शासक लोक-अ्रधिसूचना द्वारा निदेश दे ५ 
सकेगा कि संसद का श्रथवा उस राज्य के विधान-मण्डल का कोई विशेष भ्रधिनियभ 
उस राज्य में किसी श्रनसुच्ित क्षेत्र पर ग्रथवा उसके किसी भाग पर लागू न होगा 
अ्रथवा उस राज्य में श्रनुसूचित क्षेत्र पर श्रथवा उसके किसी भाग पर ऐसे श्रपवादों 
शझौर संपरिवर्तनों के साथ लाग होगा जेसे वह उक्त परिषद्‌ के श्रतनमोदन से उस 
अ्रधिसूचना में उल्लिखित करे: १० 


पर यदि ऐसा अभ्रधिनिधवम निम्नलिखित विषयों में से किसी से भी सम्बद्ध हो, 
श्र्थात्‌ ० *- 


(क) विवाह ; 

(ख) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ; 

(ग) वन-जातियों का सामाजिक श्राचार ; १५ 
(घ) 


घ) भारतोष बन-अधिनिवम, १६२७, के अथोन अथवा विचारा!धीन 
क्षेत्र में उस समय प्रवततंमान किसी ग्रन्य विधि के श्रधोन जो 
भूमियां ग्रारक्षितवन हु उनको छोड कर श्रन्य भूमि, जिसमें 
कृषकों के अ्रधिकार, भूमि-प्रावटन और किसी प्र५नजन के हेतु 
भूमि-आझ्ारक्षण का भी सभावेश हे ; २० 

(3:) प्रास प्रशासन से सम्बद्ध कोई विषय, ओर जिसमें ग्राम पंचायतों की 

स्थापना का भी समावेश हैं, 


तो शासक ऐसे निदेश तभी निकालेगा जब वन-जाति-मन्त्रणा परिषद ऐसी मन्त्रणा दे 


' (२) उस राज्य को वन-जाति-मःत्रए।-परिबद्‌ से परामर्श करने के पदचात 
शासक उस राज्य के किसो अनुसूचित क्षेत्र के लिये किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में २५ 
ग्रानियम बना सकेगा जिसके लिये ऐसे क्षत्र में उस समय प्रवर्तंतान फ्िसी विधि में 
प्रावधान न किया गया हो. 


(३) ऐसे अपराधों को छोडकर, जिनमें मत्य, श्राजन्ध काला पानी, अथवा 
पांच वर्ष या उससे श्रधिक का दण्ड दिया जाता हूं, अथवा ऐसे विवादों को छोडकर, 
जो ऐसे श्रानियमों में परिभाषित विधियों से पैदा होते है, श्रन्य भ्रपराधों और विवादों ३० 
ते सम्बद्ध मुकहमों के बंघिक विचार के बारे सें राज्य में किसी श्रनसूचित क्षेत्र के लिये 
शासक आनियम भी बना सकेगा, ओर ऐसे श्रानियमों से मखस्तियों या पंचायतों को 
ऐसे मुकह्ष्मों के वेधिक विचार की शक्ति भी दे सकेगा... 


(४) इस कंडिका के श्रधोन बनाये हुए किन्‍्हीं भी श्रानियमों के शासक द्वारा 
प्रसारित किये जाने पर वही बल तया प्रभाव होगा जो समुपथक्त विधान-मण्डल ३५४ 
के किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लाग होता है और जो इस संविधान 
द्वारा उस विधान-मण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामथ्यं से श्रधिनियमित किया गया है. 


|. ६- वनजातियों से भिन्न व्यक्तियों को भूमियों का श्रन्यक्रामण और 
श्रावंटन.-- (१) श्रनुसूचिंत वन-जातियों के किसो व्यक्ति को श्रनुसूचित क्षेत्र में 
किसी भूमि को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तान्तरित करना वैध न होगा जो अ्रनसूचित ४० 
बन-जातियों में से नहीं है. द हु 
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(२) श्रनुसूचित क्षेत्रान्तगंत किसी भूमि को, जो उस राज्य में निहित है जिसमें 
ऐसा क्षेत्र स्थित है, राज्य को वन-जाति-मंत्रणा-परिषद्‌ के साथ परामझ्े करके शासन 
द्वारा बनाये गये तद्विबयक नियमों का अनुसरए किये बिना किसी ऐसे व्यक्ति को 
न तो श्रावंटित किया जायेगा ओर न वसाहत पर दिया जायेगा जो श्रनुसूछित 
बनजातिथों में से नहीं हूं. भर 

७. अनसुचित क्षेत्रों में साहुकारी का आानियमन .--शासक लोक अ्रधिसूचना 
द्वारा निदेश दे सकेगा, श्रौर राज्य की बन-जाति-मन्त्रणा परिषद्‌ के इस प्रकार मन्त्रणा 
देने पर लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश देग', कि उत्त राज्य के शासन द्वारा एतदर्थ 
प्राधिकृत पदवारी द्वारा दिये गये श्रनज्ञापत्र के प्रतिबन्धों के श्रधीन श्रथवा उसके 
अनुसार ही और श्रन्यथा नहीं, कोई व्यक्ति साहुकारी के व्यवसाय को किसी श्रनुसूचित १० 
क्षेत्र में करेगा ओर ऐसे प्रत्येक निदेश में यह प्रावधान होगा कि उसका भंग करना 
श्रपराध होगा और उसमें इसके लिये दिये जाने वाले दंड का उल्लेख होगा. 


८. श्रनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्धी श्रागणित श्राय ओर व्यय का वाधिक श्राथिक 
विवरण में झलग दिखाया जाना.--राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध श्रागण्ित 
ग्राय और व्यय जो राज्य के आगमों में सनाक्षलित को जाने वाली हें या जिसकी १५ 
उससे पति होनी हे, उन्हें इस संविधान के अ्रनुच्छेद १७७ के भ्रधीन उस राज्य के विधान- 
मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वाषिक आधथिक विवरए। में पूथक्‌ दिखाया जायेगा. 


६. अनसूचित क्षेत्रों को छोडकर श्रन्य क्षेत्रों पर भाग २ लाग करना.--- 
(१) शासक किसी भी समय लोक अधिसु बना द्वारा निदेश कर सकेगा कि इस भाग 
के समस्त श्रथवा कोई प्रावधान अधिसूचया में उल्लिखित तिथि को और तिथि से १९ 
उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को छीडकर किसी श्रनसूचित वन-जाति के व्यक्तियों 
से बसे हुए क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी प्रकार लाग होंगे जेसे वे उस राज्य के किसी श्रनुसुच्ठित 
क्षेत्र को लाग्‌ होते है, श्रोर ऐसो अ्रधिसुचना का प्रकाशन इस बात का निशचायक 
प्रमाएा होग। कि ये प्रावधान ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में यथा नियम लगाये गए हे. 

(२) शासक इसो प्रकार की अ्रधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस भाग २+ 
के समस्त श्रथवा कोई प्रावधान उस अधिसूचना में उल्लिखित तिथि को ओर तिथि से 
उस राज्य के किसो एसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू होने बन्द हो जायेंगे जिसके सम्बन्ध 
में इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अ्रधोन कोई अधिसूचना निकाली गई थी. 


'माग 


संयुक्त प्रान्त के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान ३० 


१०. भाग ३ का लागू होता.--इस भाग के प्रावधान केवल संयक्षत प्रान्त- 
राज्य को लाग॒ होंगे. 


११. श्रनुसुचित क्षेत्र-मन्त्रशा-समिति.-- (१) इस संविधान के प्रारम्भ 
के पश्चात, यथाशक्य शोघध्य शासक भ्रादेश हारा उस राज्य के लिये एक अनुसूचित 
कषेत्र-सन्त्रणा समिति नियुक्‍त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य अभ्रनुसूच्चित वबन-जातियों ३५ 
में से होंगे. ऐसे आदेश में समिति को रचना, शक्तियां श्र कायप्रणाली परिभाषित 
की जा सकेंगी और ऐसे श्रान॒ुबंगिक ओर सहायक प्रावधान श्रन्तघंत हो सकेंगे जसे 
शासक आझावद्यक अ्रथवा वांछुनीय समभ्दे. 


(२) राज्य में अ्रनुसूचित क्षेत्रों के विकास से सम्बद्ध समस्त विषयों पर उस 
बा के शासन को सामान्यतः सरत्रणा देना झनुसूचित क्षेत्र-सन्च्एणा समिति का क्तेव्य 
ब के 
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१२. कछ ग्रवस्थाशरों में शासक की भ्रानियम बनाने की शक्षित.--- (१) ऐसे 
झपराधों को छोड़कर, जिनमें मत्य, श्राजन्म काला पानी, भ्रथवा पांच वष या उससे 
प्रधिक के कारावास का दंड दिया जाता है, श्रन्य अपराधों से सम्बद्ध मुकदमों के 
बंघधिक विचार के लिये या अल्प श्राथिक मल्य वाले इस प्रकार के दावों या 
सकदमों के वेधिक विचार के लिये, जो ऐसे झ्रानियमों में उल्लिखित हों, राज्य में ५ 
किसी अ्नसूचित क्षेत्र के लिये शासक आनियम बना सकेगा, झौर ऐसे श्रानिथमों 
ह_।रा एंसे मकटद् मों श्रथदा दावों के वेधिक विचार की शक्ति एंसे किसो क्षेत्र में 
मखियों भ्रथवा पंचायतों को भी दे सकेगा 


(२) इस राज्य के प्रनुसूच्ित क्षेत्र मे स्थित किसी भूमि का, किसी श्रनु- 
सूचित बन-जातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो शभ्रनुसूचित १० 
वन-जातियों में से नहीं हे, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक आ्रानियम बना सकेगा 


(३) इस कंडिका के भ्रधीन बनाये हुए किन्हीं भी श्रा नियमों का, शासक द्वारा 
प्रसारित किये जानें पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो सम्‌पयकत विधान-मंडल के 
किसी उस अधिनियम का होता जो ऐसे क्षेत्र पर लाग होता है श्रौर जो इस 
संविधान हारा उस विधान-मंडल को प्रदत्त शक्षितयों के सामथ्यं से श्रधिनियमित १५ 
किया गया हे. 


१३. श्रनुसूचित क्षेत्रों से सम्बद्ध श्रागणित श्राय श्रौर व्यय का वार्षिक भ्राथिक 
विवरए में श्रलग दिखाया जाना.--इस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से सम्बद्ध श्रागणित 
्राय श्रौर व्यय जो राज्य के श्रागमों में समाकलित को जाने वालो हे श्रथवा जिसकी 
उससे पर्ति होनी हे, उन्हें इस संविधान के श्रनुच्छेद १७७ के भ्रधीन उस राज्य के विधान- २० 
मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वाषिक श्राथिक विवरण में पथकः दिखाया जाएगा 


भाग ४ 
पूर्वी पंजाब के राज्य के सम्बन्ध में प्रावधान 


१४. भाग ४ का लागू होना--इस भाग के प्रावधान केवल पूर्वो पंजाब 
राज्य को लाग होंगे २५ 


१५. अ्रनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रशा-समिति को नियुक्ति.--(१) इस संविधान के 
प्रारम्भ के पश्चात्‌ यथात्क्य शीघ्र शासक श्रादेदा द्वारा उस राज्य के लिये एक प्रन॒- 
सूचित क्षेत्र-मन्त्रशा-समिति नियक्‍्त करेगा जिसके दो-तिहाई सदस्य उस राज्य के 
अ्रनसुचित क्षेत्रों के निवासी होंगे. ऐसे श्रादेश में समिति की रचना, शक्तियों और 
कार्य-प्रणाली परिभाषित की जा सकेंगी श्रोर ऐसे श्रानुबंगिक और सहायक प्रावधान ३० 
भ्रन्तर्घत हो सकेंगे जेसे शासक आ्रावश्यक श्रयवा वांछुनीय समभे 


(२) राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बद्ध समस्त विषयों पर 
राज्य के शासन को सामान्यतः मनन्‍्त्रणा देना अ्रनुसूचित क्षेत्र-मन्त्रणा समिति का कर्तव्य 
होगा. 


१६. संसद के श्रथवा उस राज्य के विधान-मंडल के भ्रधिनियमों की अ्रन्‌- ३५४ 
सुचित क्षेत्रों पर प्रयुक्ति.--शासक लोक भ्रधिसूचना द्वारा निरेश दे सकेगा कि संसद्‌ 
का श्रथवा उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष भ्रधिनियम उस राज्य के किसी 
प्रनुयूचित क्षेत्र पर अथवा उसके किसी भाग पर लाग न होगा श्रथवा उस राज्य के 
भ्रनुसुचित क्षत्र पर ग्रथवा उसके किसो भाग पर ऐसे श्रपवादों और संपरिवतंनों के 
साथ लागू होगा जेसा वह उस भ्रधिसूचना में उल्लिखित करे ४० 
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१७, शासक को श्रानियम बनाने को शक्ति.--(१) ऐसे श्रपराधों को 
छोडकर, जिनमें म॒त्यु, श्राजन्म काला पानी श्रथवा पांच वर्ष या उससे श्रधिक 
के कारावास का दंड दिया जाता हूं, श्रन्य अपराधों से सम्बद्ध मकहमों के 
बेधिक विचार के लिये, श्रथवा अल्प श्राथिक मल्य वाले इस प्रकार के दावों 
या मुकहमों के वधिक विचार के लिप, जो ऐसे श्रानियमों में उल्लिखित हो, राज्य ५ 
में किसी अ्रनुसूचित क्षेत्र के लिए शासक झआनियम बता सकेगा, ओर एऐसे आानियमों 
द्वारा ऐसे मकटमों श्रथवा दावों के वेधिक विचार को द्ाक्ति ऐसे किसो क्षेत्र में 
मुखियों श्रथवा पंचायतों को भी दे सकेगा 


(२) उस राज्य के श्रनुसूचित क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का, किसी श्रनुसुचित 
वनजातियों के व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनसचित वनजातियों १० 
में से नहीं है, हस्तांतरण रोकने के लिए शासक झ्रानियम बता सकेगा 


(३) इस कंडिका के श्रधोत बनाये हुए किन्‍्हीं भी आनिधरमों का, शासक 
द्वारा प्रसारित किये जाने पर, वही बल तथा प्रभाव होगा जो समपयक्‍्त 
विधान-मंडल के क्रिप्तो उप्त अ्रधिनियम का होता जो एसे क्षेत्र पर लाग हाता हैं 
आर जो इस संविधान द्वारा उस विधानमण्डल को प्रदत्त शक्तियों के सामथ्यं १५ 
से श्रधिनियमित किया गया हे 


भाग रे 


अनुसाचित क्षेत्र 


१८. अनुसूचित क्षेत्र.--(१) निम्न सारणी के भाग १ से ७ में उल्लिखित 
क्षेत्र इस संविधान के श्रर्थान्तगं त श्रनुसूचित क्षेत्र होंगे श्लौर उक्त सारणी में किसी विभाग, २० 
जिला (मंडल ), प्रशासी क्षेत्र, तहसोल श्रथवा भूसम्पत्ति (एस्टेट) के विषय में किसी 
निदेश का श्रथ यह होगा कि सानो वे इस संविधान के प्रारम्भ की तिथि पर वतंमान 
3 (डिबीजन), जिला (मण्डल), क्षेत्र, तहसील श्रथवा भूसम्पत्ति के प्रति 
देश हू 


(२) प्रधान किसी भी समय श्रादेश हारा-- की 


(क) निदेश दे सकेगा कि कोई पूरा अनुसूचित कषेत्र ग्रथवा उसका कोई 
उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र श्रथवा ऐसे क्षेत्र का भाग न 
रहेगा ; 

(ख) किसी श्रनुसूचित क्षेत्र में, परिवर्तन कर सकेगा परन्तु, केवल 
सीमाओ्नों के संशोधन के रूप म ही ; ३० 


(ग) प्रथम अनुसूची के भाग १ में उस समय उल्लिखित रहे किसी राज्य 
की सोसाओं में परिवर्तन होने पर, श्रथवा संघ में प्रविष्ट किये 
गये भ्रथवा विधि द्वारा स्थापित किसी नए राज्य के उस अ्रनसूची 
के भाग १ में अ्रन्तरावेशन होने. पर, किसी ऐसे क्षेत्र को श्रनुस॒चित 
केत्र श्रथतवा अनुसूचित क्षेत्र का भाग घोषित कर सकेगा जो ३५ 
इससे पूर्व इस प्रकार उल्लिखित किसी ख्ुज्य में समाविष्ट नहीं 
था ॥। 


झोर ऐसे किसी श्रादेश में ऐसे श्रानुषंगिर तथा स ननुवर्तो प्रावधान हो सकेंगे जो प्रधान 
को झावश्यक झोर ठीक 


१२६ 
सारणी 


१.--मद्रास 
लकाद्वीप (जिसमें सिनोकाय का समावेश है) श्रोर श्रमीनदीबी द्वीप 


पूर्वो गोदावरी एजेन्सी और विजगापट्टस एजेन्सी का उतना भाग जो भारत- 
शासन (उड़ीसा संघट ) श्रादेश, १६३६, के प्रावधानों के श्रधीन उड़ीसा को हस्तान्तरित ५ 
नहीं हुआा हूं 

२.--बम्बई 

पश्चिमी खानदेश जिले में.--नवपुर पेठ, श्रक्रानी महाल श्रौर निम्नलिखित 
मेहवासी सरदारों के गांव : (१) काठी के पर्वी, (२) नल के पर्वी, (३) सिह॒पुर 
के पर्वी, (४) गौहालो के वबलवो, (५) चिखलो के वसावा, श्रोर (६) नवलपुर के १० 
पर्वी. 


पूर्वी खानदेश के जिले में.--सतपुडा पहाड के आ्रारक्षित वन-क्षेत्र. 
नासिक जिले में.-कल्वान तालुक श्रौर पेंट पेठ. 


थाना जिले में.--दहानु श्रौर शाहपुर तालुके तथा मोखाडा श्रोर भ्रम्बरगांव 
३.--संयुकत प्रान्त 
देहरादून जिले का जोनसार-बावर परगना. मिर्जापुर जिले का भाग जो 
कमर पहाड़ी के दक्षिए मे हें. 
४.--पूर्वी पंजाब 
कोगडा जिले में स्पीति श्रौर लाहौल. 
५.--बिहार 
रांची और सिहभूम के जिले श्रोर छोटा नागपुर विभाग (डिवीजन) के 
पालामऊ जिले का लटेहार उपविभाग (सब डिबवीजन). 
गोड़डा ओर देवगढ़ उपवि भागों (सब डिवीजन ) को छोडकर सनन्‍्थाल परगनों का जिला. 
६. मध्यप्रान्त ओर बरार 


चांदा जिले की, सिरोंचा तहसोल को श्रहेरी जमोंदारों श्रोर गढचिरोली 
तहसील में धनोरा, दूधमाला, गेंवर्धा, करापापडा खुटगांव, कोटगाल, मुरमगांव, 
पलसगढ़, रंगी, सिर्सुन्डी सोन्सारी, चन्दाला, गिलगांव, पाइ-म्राण्डा श्रौर पोर्टेंगांव 
जमोंदारियां 


छिदवाडा जिले में हरंई, गोरक घाट, गोडपानी, बटकागढ़, बदागढ़ पर्ताबगढ़ 
(पगारा ), श्रल्मोद श्रोर सोनपुर की जागोरें श्रोर पचसड़ी जागीर का भाग ३० 
जो छिन्दवाड़ा जिले में हे 

मंडला जिला 

बिलासपुर जिल में पेन्ड्ा, केन्डा, मातिन, लाफा, उपरोडा, छरो श्रौर कोर्बा 
जमींदारियां 

दर ग जिले में श्रोंधी, कोराचा, पानाबारस और श्रामागह चौकी जमींदारियां. ३४५ 

बालाघाट जिजे में बेहर तहसील 

झ्मरावती जिले में मेलघाट तालक 

बंतूल जिले मे भंसदेही तहसील 

७.--उडोसा 
गंजाम माल-अभंचल एंव के उचमाज. 
कोरापुट जिला 


२० 


१२७ 


छठी अनुमूची 


[ श्रनुच्छेद १८६ (ख) झौर १६० (२) | 
झासाम के वन-जाति-क्षेत्रों के प्रशासन सम्बन्धी प्रावधास 
१. स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासो प्रदेशा.--( १) इस श्रनुसूची को 
कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग ९ के प्रत्येक पद का वन-जाति-क्षेत्र जो प्रस्तुत ५, 
समय में उस भाग में समाविष्ट हो स्वायत्ततसी जिला होगा. 
(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अभ्रनुसुचित वन-जातियां हों 
तो शासक, लोक-अ्रधिसूचना द्वारा उनसे बसे हुए क्षेत्र श्रथवा क्षेत्रों को स्वायत्तशासी 
प्रदेशों में बांट सकेगा. 
(३) शासक लोक-अधिसूचना द्वारा-- हु १० 
(क) उक्त सारणो के भाग १ में किसो क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा, 
(ख) नया स्वायत्तत्यासी जिला बना सकेगा, 
(ग) किसो स्वायत्तशात्ती जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा, 
(८) उक्त सारणी के भाग १ से किसी क्षेत्र को निकाल सकेगा, 
(डः ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा : १्भ्‌ 
पर इस अनुसूची की कं डिका १४ की उपकंडिका (१) के अनुसार नियुक्त श्रायोग 
(कमीशन ) की रिपोर्ट पर विचार किये बिना इस उपकण्डिका के खण्ड (ख ) अ्रथवा 
खण्ड (ग) के अधीन शासक कोई अआ्रादेश न देगा : 
पर यह श्रोर भो कि इस उपकंडिका के खण्ड (घ) झब्रथवा खण्ड (ह ) के 
श्रधोन शासक कोई श्रादेश तब तक न देगा जब तक कि सम्बद्ध स्वायत्तश्ञाती जिले १९ 
की जिला-परिषद्‌ द्वारा तदर्थ संकल्प पारित न किया जाए. 


२. जिला परिबदों और प्रादेशिक परिषदों का संघटन.--(१) प्रत्येक 
स्वायत्ततयासी जिले के लिये बीससे अ्रन्यून श्र चालोस से श्रन धिक सदस्यों की जिला 
परिषद होगी जिनमें से तोन-चोथाई से श्रन्यून सदस्य प्रौढ़ सताधिकार के श्राधार पर 
निर्वाचित होंगे. 


(२) प्रत्येक जिला-परिषद्‌ के निर्वाचनों के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
को इस प्रकार परिसीमित किया जाएगा कि उस जिले के भिन्न भिन्न अनुसूचित वन- 
जातियों से बसे हुए क्षेत्र श्र श्रन्य व्यक्षितयों से बसे हुए क्षेत्र, यदि कोई हों, यथधासम्भव 
झलग शअ्रलग निर्वाचन-क्षेत्र होंगे: 


२२ 


पर कोई ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र न बनाया जाएगा जिसकी समस्त जनसंख्या पांच ३० 
सो से न्यून हो. 


(३) इस शझ्रनुसूचो की कण्डिका १ को उपकण्डिका (२) के झ्रधीन स्वायत्त- 
शासी प्रदेश संघटित हुये प्रत्येक क्षेत्र के लिये श्रलग प्रादेशिक परिषद्‌ होगी. 


(४) प्रत्येक जिला परिषद्‌ शौर प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ क्रमश : “(जिले 
का नास)--को जिला परिषद्‌ ” और “ (प्रदेश का नाम)--की प्रादेशिक परिषद्‌ +*# 
के नाम से एक निगम होगी, उसका शाइवबत उत्तराधिकार होगा श्रौर उसकी एक 


साधारए मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से दावा करेगी शौर उस पर उक्त नाम से 
दावा किया जाएगा. 


श्र८ 


(५) इस शअ्रनुसूची के प्रावधानों के झधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले का प्रशासन, 
जहां तक वह इस अनसूची के अधीन ऐसे जिले की किसी प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित 
न हो, वहां तक ऐसे जिले को जिला परिषद्‌ में निहित होगा भौर स्वायत्तशासो प्रदेश का 
प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित होगा. 

(६) ऐसे स्वायत्तश्ञासी जिले में, जिसमें प्रादेशिक परिषदें हे, प्रादेशिक परिषद्‌ ५ 
के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिला परिषद की केवल ऐसी शक्तियां श्रौर 
होंगी जो उसे इस श्रनुसुच्ची से ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदत शक्तियों के भ्रतिरिक्त 
प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा प्रदान को जायें. 

(७) शासक सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों श्रथवा प्रदेशों के अ्रन्तगंत विद्यमान 
बन-जाति परिषदों श्रथवा शप्रन्य प्रतिनिधायी वन-जाति-संघटनों से परामर्श करके १० 
जिला परिषदों शोर प्रादेशिक परिषदों के प्रथम संघटन के लिये नियम बनाएगा 
झौर ऐसे नियमों में निम्नलिखित बातों के लिये प्रावधान होगा-- 


(क) जिला परिषदों ओर प्रादेशिक परिषदों की रचना शोर उसके 
झासनों (सोटों ) का विभाजन ; 


(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसोमन उन परिषदों के १५ 
लिये निर्वाचन के प्रयोजनायं ; 


(ग) ऐसे निर्बाचनों में मतदान को योग्यताएं और निर्वाचक-नामावलियों 
का बनाना ; 
(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसो परिषदों के सदस्य चुने जाने की योग्यताएँ ; 
(झ) ऐसी परिषदों के निर्वाचन अभ्रथवा सनोनयन के बारे में अ्रथवा _ 
उससे सम्बद्ध कोई भ्रन्य विषय ; 
(च) जिला ओर प्रादेशिक परिषदों में कार्य-प्रशाली और कार्य-संचालन ; 
(छ) न पक परिषदों के श्रधिकारियों और कर्मचारि-वर्ग 
को नियुक्ति. 


(८) अपने प्रथम संघटन के पदचात्‌ जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ इस 
कंडिका की उपकंडिका (७) में उल्लिखित विषयों के बारे में नियम बना सकेगी शलर-- २५ 


(क) श्रधीनस्थ स्थानीय परिषदों अश्रथवा गए़ों के निर्माण और उनको 
कार्य-प्रणाली और कार्य-संचालन ; और 
(ख) जिले अथवा प्रदेश, जेसी कि स्थिति हो, के प्रशासन से सम्बद्ध कार्य- 
सम्पादन के सामान्यत : समस्त विषयों ; 
को श्रानियर््मतित करने वाले नियस भी बना सकेगी : ३० 
पर जब तक जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ इस उपकंडिका के श्रधीन नियम 
न बनाए तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ के निर्वाचनों, भ्रधिकारियों शौर कर्मचारि- 
ब॒गे, तथा कार्ये-प्रशाली और कार्य-संचालन के सम्बन्ध में इस कंडिका की उपकंडिका 
(७) के अनुसार शासक के बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे : 


पर यह और भी कि इस श्रनुसूची को कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग १ रे४ 
के क्रमशः पद ५ और ६ में समाविष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में सिकिर और उत्तर कछार 


पहाड़ियों का डिप्टो कमिइनर या सब डिवीजनल आफिसर ( उप-विभागीय अ्रधि- 
कारी), जसी कि स्थिति हो, जिला परिषद्‌ का पदकारणात्‌ सभापति होगा और 
जिला परिषद्‌ के प्रथम संघटन के पदचात्‌ छः वर्ष की श्रवधि तक, शासक के -. 
नियन्त्रण के भ्रधीन रहते हुए, शक्ति होगी कि वह जिला परिषद्‌ के किसी संकल्प 

या निएंय को श्रभिशून्‍्य श्रथवा संपरिवर्तन करे या जिला परिषद्‌ को ऐसे निवेश 
देवे, ३ उचित समर, झौर जिला परिषद्‌ ऐंसे प्रस्येक विये हुए निदेश का 
पालन ल्‍ 


१२६ 


३. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि बनाने की शक्ति.--- 
(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के भ्रन्तगंत समस्त क्षेत्रों के 
सम्बन्ध में, ओर स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्‌ को, उस जिले के प्रादेशिक 
परिषदों, यदि कोई हों, के प्राधिकारांधीन क्षेत्रों को छोड़ कर, उस जिले के श्रन्तर्गत 
समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित विषयों के दारे सें विधिष्यं बनाने की शक्ति ५ 
होगो-- 
(क) किसी आरक्षित बन-भूमि को छोड़कर भ्रत्थ भूमि का कृषि या चराई 
के प्रयोजन के लिये, प्रथवा रहने या श्रन्‍्य कृषिभिन्न प्रथोजनों 
के लिये श्रथवा किसी ऐसे दूसरे प्रयोजन के लिये जिससे किसी 
ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की वृद्धि सम्भावनीय हो, १० 
विभाजन, दखल या उययोग अ्रथवा अ्रलग रखता : 
पर ऐसी विधियों की किसी बात से श्रासास-राज्य को, श्रवापन 
का प्राधिकार देने वाली, उस समय प्रव्तमान विधि के अनुसार, 
किसो भूमि के, चाहे बह दखज़ था बिना दखल की हुई हो, लोक 
प्रयोजनार्थ श्रतियाये श्रवापन में रकावट ने होगी ; प्र 
(स) श्रारक्षित बन को छीड़ कर किसी अन्य वन का प्रबन्ध ; 
(ग) क्रषि प्रयोजनार्थ किसी कुम्या (नहर) अ्रथवा जल-धारा का 
उपयाग ; 
(घ) भूम को प्रया का श्रथवा ग्रन्य प्रकारों के स्थानान्तरणशील कृषि 
का आनियमन ; २० 
(ह ) ग्राम अथवा नगर समितियों श्रथवा परिधदों का स्थापन श्रौर 
उनकी दाक्तियाँ ; 
(च) ग्राम श्रथवा नगर-प्रशासन से सम्बद्ध फोरई झन्‍्य विषय जिसमे ग्रास 
ग्रथवा नगर पुलिस श्लौर लोक-स्वास्य्य और स्थच्छुता भी 
सम्मिलित हें ; २५ 
(छ) प्रम॒णों श्रयवा मुखियों दी नियुक्ति ग्रयवा उत्तराधिकार ; 
(ज) सम्पत्ति का उत्तराधिकार ; 
(कर) विवाह ; 
(वा) सामाजिक रूडियां- 
(२) इस कण्डिका में “ झ्रारक्षित वन ” से ऐसा क्षेत्र श्रभिप्रेत हे जो श्रासाम ३० 
वन आनियम, १८६६ के अधीन, श्रथवा प्रद्तात्पद क्षेत्र में उस समय प्रवर्त मान किसी 
दूसरी विधि के अ्रधीन श्रारक्षित बन हो. 


४. स्वायत्तशासी जिलों भ्रोर स्वायत्त शासी प्रदेशों में न्याय-प्रशासन-- (१) 
स्वायत्तज्ञासी प्रदेश की प्रादेशिक परिबद्‌ ऐसे प्रदेश के शअ्रन्तगंत क्षेत्रों के संबंध में 
भौर स्वायत्तशसी जिले की जिला-परिषद्‌, प्रादेशिक परिषदों, यदि कोई हों, के 
प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोडकर, उस जिले के अंतर्गत श्रन्य क्षेत्रों के संबंध में, जिन 
दावों श्रोर मुकहमों के वे घिक विचार के लिये इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका 
(१) के प्रावधान लाग होते हों श्रथवा जो इस श्रनुसूच्री की कंडिका ३ के श्रधीन 
बनाई हुई किसी विधि से उदभूत हों उनको छोडकर, श्रन्य दावों और मुकद्मों के 
वेधिक विचार के लिये, उस राज्य के किसी न्यायालय का प्रपवर्जन करके, ग्राम-परिषद्‌ ७/५ 
्रथवा न्यायालय संघटित कर सकेगी, झोर उचित व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परि- 
बदों के सदस्य भ्रथवा ऐसे न्यायालयों के अ्रध्यासी पदधारी नियुक्त कर सकेगी, श्रौर ऐसे 
प्रधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के अभ्रधीन बनाई 
हुई विधियों के प्रशासन के हेतु श्रावश्यक हों. 
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१३० 


(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वायत्तशासी प्रदेश की 
प्रादेशिक परिवद्‌ श्रथवा उस प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा एतदर्थ संघटित कोई न्यायालय 
श्रथवा, यदि किसी स्वायत्तशञासी जिले के अ्रन्तगंत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक 
परिषद्‌ न हो तो, ऐसे जिले की जिला-परिष्‌, अश्रथवा उस जिला-परिषद्‌ द्वारा एतदर्थ 
संघटित कोई न्यायालय, इस श्रनुसृची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के प्रावधान (रू 
जिन दावों श्रौर मुकहमों को लागू होते हों उनको छोडकर ऐसे प्रदेश श्रथवा क्षेत्र के, 
जैसी कि स्थिति हो, श्रन्तर्गत ऐसे समस्त दावों और मुकहमों में पुनविचार न्यायालय 
की शक्तियां प्रयोग में लाएगा जिनमें समस्त पक्ष उस प्रदेश या क्षेत्र, जंसी कि 
स्थिति हो, के अन्तर्गत श्रनुसुच्चित वनजातियों के सदस्य हों, श्रोौर उस राज्य में 
किसी दूसरे न्यायालय को ऐसे दावों अथवा मुकदहमों में श्रपील का क्षेत्राधिकार 
न होगा और ऐसी प्रादेशिक श्रथवा जिला-परिषद्‌ श्रथवा न्यायालय का निएंय 
श्रन्तिम होगा. 


७0 


>च्दे 


५. व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १६०८, तथा दबंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६८, 
के श्रधीन कुछ दावों और श्रपराधों के वेधिक विचार के लिए प्रादेशिक और 
जिला-परिषदों और अन्य न्यायालयों और पदधारियों को शक्त्तियों का प्रदान.-- १५ 
(१) शासक, किसी स्वायतशासी जिले या प्रदेश में प्रवत्त किसी ऐसी विधि से, 
जिसका उल्लेख शासक ने एतदर्थ किया है, पेदा हुए दावों या मुकद्दमों के वेधिक विचार 
के लिए, या भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड ) अ्रयवा ऐसे प्रदेश या जिले 
में उस समय लाग किसी अन्य विधि के श्रधीन मृत्यु, आजीवन कालापानी या 
पांच वर्ष से श्रन्यून काल के लिये कारावास से दंडनीय अपराधों के वेधिक विचार के २० 
लिए, ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली ज़िला श्रथवा प्रादेशिक 
परिषद्‌ को या ऐसी जिला परिबद्‌ द्वारा स्थापित न्यायालयों को या शासक द्वारा 
एतदर्थ' नियुक्त पदधारी को व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १६०८, के या, जेसी 
कि स्थिति हो, दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६८, के अ्रधीन ऐसी दाक्तियां प्रदान कर 
सकेगा जेसी कि वह समपयुक्त समभे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्‌, न्यायालय, २५ 
या पदधारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दावों, मकहमों या श्रपराधों का 
बेधिक विचार करेगा. 


(२) शासक, इस कंडिका की उपकंडिका (१) के श्रधीन किसी जिला 
परिषद्‌, प्रादेशिक परिषद्‌, न्यायालय या पदधारी को प्रदत्त शक्तितियों में से किसी 
को वापिस ले सकेगा या संपरिवर्तेत कर सकेगा. ३० 


(३) इस कंडिका में स्पष्टतया प्रावहित दशा के श्रतिरिक्त व्यवहार-प्रक्रिया 
संहिता, १६०८, और दंड-प्रक्रिया-संहिता, १८६८, किसी स्वायत्तशासी जिले में या 
किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में किन्‍्हीं दावों, मुकहमों, या श्रपराधों के वेधिक विचार 
पर लाग न होंगे. 

६. प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला परिषद की 
हक्ति.--स्वायत्तशासी जिले की जिला परिषद्‌, जिले में प्राथमिक विद्यालयों, 33 
गझौषधालयों, बाजारों, कांजीहौस, नोघाट, मत्स्यपालन, सड़कें श्रौर जलमार्गों की स्थापना 
निर्माण और प्रबंधन कर सकेगी तथा विशेषतया प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक 
दिक्षा किस भाषा ओर रोति से दी जाय इसका विनिधान कर सकेगी. 


७... जिला तथा प्रदेश की प्रणीवि (फंड) .--( १) प्रत्येक स्वायसशासी जिले ४० 
के लिये जिला प्रणीवि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक प्रणीवि 
संस्थापित की जायगी जिसमें क्रमश: उस जिले को जिला-परिषद्‌ को श्रौर उस प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद्‌ को इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार उस जिले श्रथवा प्रदेश 
के, जैसी कि स्थिति हो, प्रशासन करने में प्राप्त सब सुद्राओ्ों को समाकलित किया 
जायेगा. है ६ 
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(२) जिला प्रणीवि (फंड ) या, जैसी कि स्थिति हो, प्रादेशिक प्रणीवि के प्रबन्धन 
के लिये जिला परिषद्‌ तथा प्रादेशिक परिषद्‌ शासक के श्रनसोदन से नियम बना सकेगी 
शोर इस प्रकार से बने हुये नियमों में, उक्त प्रणीबि में म॒द्राश्नों के देने के, उसमें से 
सुद्राओ्ओं को निकालने के, उसमें मुद्राग्नों के श्रभिरक्षण (कस्टडी ) के, तथा इन विषयों से 
सम्बद्ध या इनके सहायक किपती विषय के, सम्बन्ध में अनसरणीय कार्ये-प्रणाली का ४५ 
विनिधान रह सकेगा 


८. भम्पागम (मालगजारो) निर्धारण तथासंग्रह करने और कर लगाने की 
शक्ति.-- (१) स्वायत्तशासी प्रदेशान्तगंत सब भूमियों के सम्बन्ध में ऐसे प्रदेश की 
प्रादेशिक परिषद को तथा यदि जिलों में कोई प्रादेशिक परिषद हों तो उनके प्राधिकारा- 
धीन क्षेत्रों में स्थित भमियों को छोड़ कर जिलान्तगेत अ्रन्य सब भमियों के सम्बन्ध में १० 
स्वायत्ततशासोी जिले की जिला परिषद को ऐसी भ्रमियों के सम्बन्ध में, भमि-आगम 
(सालगजारी) को उन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारण और संग्रह करने की शक्ति होगी 
जो सामान्यतः: ग्रासाम राज्य में मालवगजारी के प्रयोजनार्थ भभि के कर-निर्धारण 


+्् कि] 


(२) स्वायत्तशासो प्रदेशान्तगत क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदेशकी प्रादेशिक परिषद १५ 
को तथा यदि जिले में कोई प्रादशिक परिषद्‌ हों तो उनके प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को 
छीड़ कर जिलान्तगंत श्रन्य सब क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिले को जिला-परिषद को भसि 
तथा इमारतों पर करों को, ओर ऐसे क्षेत्रों में वास करने वालें व्यक्तियों पर जन-कर 
(टोल ) को लगाने ओर संग्रह करने को शक्ति होगी 


(३) स्वायत्तशासो जिले को जिला-परियद्‌ को ऐसे झिले में निम्न करों से २० 
से सब या किसी को लगाने तथा संग्रह करने की दशबित होगी, अर्थात्‌ -- 
(क) व्यवसायों, व्यापारों, बुतियों, तथा सेवायुक्लियों पर कर; 
(ख) पशपम्नों, वाहनों ओर नावों पर कर; 


(ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुओं के प्रदेश पर कर तथा 
नावों में जाने वाले माल तथा व्यक्तियों पर सारं-कर (टोल); २५ 


बिक 


(घ) पाठलशालाम्रों, ओषधालयों या मार्गों के संद्वारएएण के लिये कर 


(४) इस कंडिका की उपकंडिका (२)ओऔओर (३) में उत्लिखित करों के लगाने 
तथा संग्रह करने के लिये प्रादेशिक परिबद या जिला-परिबद्‌, जेसो कि स्थिति हो, 
ग्रानियम बना सकेगी 


६. खनिज पदाथों की खोज या निकालने के लिये अ्नुज्ञापन श्रथवा पट टे.--- ३० 
(१) स्वायत्तशासी जिलान्तगंत किसी क्षेत्र में खनिज पदाथों के खोजने या उसे 
निकालने के प्रयोजनाथ श्रासाम-शासन कोई शअ्रनुज्ञायत्र या पट्टा, उस जिले को 
जिला-परिषद्‌ से परामहं किये बिना न देगा. 


(२) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तग्रंत किसी क्षेत्र के बारे में श्रासाम-शासन 
द्वारा खनिज पदार्थ खोजने या निकालने के लिये दिये गये श्रनुज्ञापत्न या पटटों से प्रति ३५ 
वर्ष मिलने वाले श्रधिका र-शल्क का ऐसा अंश जिला परिषद्‌ फो दे दिया जायेगा जेसा 
कि आसास-शासन श्र जिला-परिषद में संविदा द्वारा ठहर जाये 


(३) यदि जिला-परिषद्‌ को दिये जाने बाले श्रधिकार-शुल्क के श्रंश के दारे 
में कोई विवाद खड़ा हो तो वह शासक को निर्णाय के लिये सौंपा जायेगा श्रौर 
स्वविवेक से शासक द्वारा निश्चित राशि इस कंडिका को उपकंडिका (२) के श्रधीन ४० 
जिला परिषद्‌ को देय राशि समझो जायेगी और शासक का निएंय अ्रस्तिम होगा 
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१०. . वनजातियों से भिन्न लोगों फी साहुकारी और वाणिज्य के श्रायंत्रण 

के लिये जिला-परिषद को झानियम बनाने की शक्ति.--( १) स्वायत्त शासी जिलेकी 

जिला-परिषद्‌ उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उसमें निवास करने वालो वनजातियों 

से भिन्न हैं, साहुकारी और वाणिज्य के झआनियमन और नियंत्रण के लिये श्रनियस 
बना सकेगी. ५ 

(२) ऐसे श्रानियम--- 
(क) विनिधान कर सकेंगे कि तद्विषयक दिये गये अनुज्ञापत्र रखने 
वाले के झ्नतिरिक्त श्लौर कोई साहुकारी का व्यापार न करेगा ; 


(ख) साहुकार द्वारा लगाई जानें या पे जाने वाली हक, से अधिक 
ब्याज को दर नियत करने के लिये विनिधान कर सकेंगे; १० 


(ग) साहकारों द्वारा लखा संघारण का तथा जिला परिषदों द्वारा 
एतदर्थ नियुक्त पदधारियों से ऐसे लेखें के निरीक्षण का, 
प्रावधान कर सकेंगे ; 

(घ) विनिधान कर सकेंगे कि कोई हृुयक्ति, जो जिले में रहलेथाली श्रनु- 
सूचित वनजातियों में से नहीं हे, जिला-परिषद्‌ द्वारा तब्थ १५ 
दिये गये अनुज्ञापत्र के बिगा किसी वस्तु में थोक या फुटकर- 
व्यापार न करेगा : 

पर इस कंडिका के श्रधीन ऐसे आनियम तव तक न बन सकेंगे जब तक वे जिला- 
परिषद्‌ को समस्त संदस्य संख्या के तोत चोथाई से अ्रन्यून बहमत से पारए न किये जायें ; 

पर और भो यह कि ऐसे कित्हों ग्रानियर्मों के शधीन यह सासथ्यं न होगा २०७ 
कि जो साहूकार अ्रथवः व्यापारी एस आरियमों के बनने के समय से पूर्व जिले के 
ग्रन्दर व्यापार करता रहा है, उसकी दनुज्ञापत देना भ्रर्वीक्त कर दिया जाय. 


११. इस अनुतुओी के अर्धत बनसो हुई विधियों, निमरमों शोर श्रानियमों 
का प्रकाशन.--इस अनुसूची के अऋवोन जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा 
बनाई हुई सब विधितां, चियम, और आलियम राज्य के राजकीय सुत्तनापत्र (श्राफि- २५ 
शियल गजट ) में तुरन्त ही प्रकाशित किये जायेंगे श्रौर ऐसे प्रकाशन पर वे विधि- 
सम प्रभावी होंगे. 

१२. स्वायत्तशासा जिलोंश्रौर स्थायत्तशार्सी प्रदेशों पर संसद श्रौर राज्य 
के विधान मंडल के झ्रधिनियमों का लागू होना.--इस संविधान में किसी ब्शत के होते 
हुए भी-- 0 

(क) राज्य-विधानमंडल का कोई भ्रधिनियम, जो ऐसे विषयों से सम्बद्ध 
है जिनको इस अनुसूची की कंडिका ३ में ऐसे विषय का होना 
उल्लिखित किया गया है जिन पर जिला-परिषद्या प्रादेशिक परिषद्‌ 
विधि बना सकेगी, श्र राज्य-विधानमंडल का कोई श्रधिनियम, 
जो झनासुत सौधविक पेय (नानडिस्टिल्ड झल्कोहो लिक लिकर ) ३५ 
के पीने का प्रतिषेध श्रथवा संकोचन करताहे, किसी स्वायत्तशासी 
जिल या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लागू न होगा जब तक 
कि प्रत्येक बोनों स्थिति में जिला-परिषद्‌ या ऐसे प्रवेश पर 
क्षेत्राधकार रखने वाली जिला-परिषद लोक-श्रधिसूचना द्वारा 
इसके लिए निदेश न दे, श्रौर जिला-परिषद किसी श्रधिनियम ४० 
के बारे में ऐसा निदेश देने पर यह निदेश भी दे सकेगी कि 
एऐंसे,जिले या प्रदेश या उसके किसो भाग पर लाग होने में 
प्रधिनियम ऐसे श्रपवादों या संपरिवर्तनों के साथ प्रभावी 
होगा जेंसे कि वहु उचित समझे ; 


१३३ 


(ख) शासक, लोक-अ्रधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि जिस संसद- 
श्रधिनियम अभ्रथवा राज्य के विधानमंडल के श्रधिनियम को 
इस कंडिका के खंड (क) के प्रावधान लाग न होते हों, वह 
किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को लाग न होंगे, श्रथवा ऐसे जिले 
अ्रथवा प्रदेश अ्रथवा उसके किसी भाग पर ऐसे झ्रपवादों श्रथवा ५ 
संपरिवतंनों के साथ लाग होंगे जैसे शासक ऐसे जिले की जिला- 
परिषद्‌ श्रथवा ऐसे प्रदेश को प्रादेशिक परिषद्‌ के श्रनुमोदन से 
उस अधिसूचना में उल्लिखित करे, यदि ऐसे निदेश के निकालने 
का श्रभिस्ताव करने वाला संकल्प स्थित्यनुसार ऐसी जिला- 
परिषद्‌ श्रथवा ऐसी प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा पारित किया १० 
गया हो. 


१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध श्रागछित भब्राय और व्यय वाषिक श्राथिक 
विवरए में पृथक्‌ दिखाए जायें.--- किसी स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध श्रागणित झाय 
श्रोर व्यय, जो श्रासाम राज्य के श्रागमों में समाकलित किये जाने वाले हें या उसमें 
से जिनको पूति होनी है, इस संविधान के श्रनुच्छेद १७७ के श्रधीन राज्य-विधान-मंडल १५ 
के सामने रखे जाने वाले राज्य के वाधषिक आथिक विवरण के पृथक दिखाये जाएेंगे. 


१४. स्वायत्त जिलों के प्रशासन की परिपच्छा करने को और उराके विषय 
में प्रत्यावेदन करने को आयोग (कमीशन) की नियुक्तित.--(१)श्रासाम का शासक 
राज्य में स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन से सम्बद्ध किसो विधय की, जिसका उसने 
डखल्ले कर दिया है, परीक्षा करने के लिये श्रौर उस पर अपना प्रत्यावेदन (रिपोर्ट) २० 
करने के लिये किसी समय भी झायोग नियुक्त कर सदोगा, अ्रथवा राज्य में 
स्थित स्वायत्तशासी जिलों के प्रशासन के सम्बन्ध में और बविदशेपतया--- 
(क) ऐसे जिलों में शेज्लिक और चिकित्सा को भुविधाओं तथा संचार के 
प्रावनान; 
(ख) एसे जिलों के बारे में किसो नये ग्रश्वा घिरशेष विधान की श्ावश्यदता; २५ 
(१) जिला और प्रादेशिक परिणदों द्वारा बताई गई विधियों, श्रानियसों 
शोर नियमों के प्रशासन, 
के सम्बन्ध में समप समय पर परिपुच्छा और प्रत्यावेदन करने के लिये श्रायोग 
नियुक्त कर सकेगा, श्रौर आयोग द्वारा प्ननसरणीय कार्यप्रजाली का परिभाषण 
>> कह ३० 
कर सकेगा. 
(२) प्रत्येक ऐसे आ्रायोग के प्रत्यावेदन फो तत्सम्बद् शासक के अभिस्ताबों के 
साथ सम्बन्धो मंत्री, श्रासाम-शासन द्वारा की जाने बाली प्रस्थापित कार्यदाही के बारे 
में व्याख्यात्मक स्मारपत्र के साथ, राज्य के विधान-प्रंडल के सामने रखेगा. 
(३) राज्य-शासन के कार्य को अपने मंत्रियों में विभाजन करते हुए झासाम 
का शासक अपने संश्रियों में से फिसी एक को विशेषतया राज्य के स्वायतशासो ३५ 
जिलों के कल्याण का प्रभार दे सकेगा. 


१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यों श्रोर संकल्पों का श्रभिशून्‍्यन 
अथवानिलस्वन.- ( १) यदि किसी समय शासक को यह संतोष हो जाये कि प्रादेशिक 
परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ के किसी काम या संकल्प से भारत के क्षेम का संकट 
मे पड़ना संभाव्य हैँ तो वह ऐसे कार्य श्रथवा संकल्प का झभिश्न्‍्यत या निलम्बन कर ४० 
सकेगा झोर ऐसी कार्यवाहों (जिसमें परिषद्‌ का निलंबन श्रोर परिषद्‌ में निहित या 
उससे प्रयोक्तव्य शक्तियों में से सब या किन्‍हीं को श्रपने हाथ में लेना भी सम्मिलित 
होगा) कर सकेगा जैसी बहू ऐसे काम को किये जाने से श्रथवा चालू रखे जाने से या 
एसे संकल्प को प्रभाव दिये जाने से रोकने के लिये प्रावश्यक समभ्े. 


१३४ 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के श्रधीन शासक द्वारा दिये गए 
ग्रादेश को, उसके कारणों सहित, राज्य के विधानमंडल के सामने यथाशक्य शोध 
रखा जायेगा श्रोर यदि श्रादेश को विधानमंडल खंडित न कर दे तो वह उस तिथि से 
१२ मास की कालावधि तक प्रवत्त रहेगा जिस तिथि को वह दिया गया था : 


पर यदि और जितनी बार राज्य का विधानमंडल ऐसे श्रादेश के प्रवर्तन को #. 
चालू रखने के लिये अनुमोदन का संकल्प पारएणा करता हे तो आदेश, जब तक शासक 
उसे विलोपन न कर दे, उस तिथि से १२ मास की और कालावधि के लिये प्रवृत्त 
रहेगा जिस तिथि को कि इस कंडिका के श्रधीन वह अन्यथा प्रवर्तेनशन्य होता. 
(३) इस कंडिका के अ्रधीन अपने प्रकायों को शासक स्वविवेक से निष्पादन 
करेगा. १० 
१६. जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ का विलयन.--इस अ्रनुसचो को 
कंडिका १४ के झ्रधीन नियुक्त श्रायोग के श्रभिस्ताव पर शासक, लोक अ्रधिसूचना 
द्वारा, किसी प्रादेशिक या जिला परिषद्‌ का बिलयन कर सकेगा और-- 
(क) परिबद्‌ के पुनःसंघटन के लिये तुरन्त ही नया सामान्य निर्वाचन 
करने के लिये निदेश दे सकेगा ; या 
(ख) राज्य के विधानमंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद्‌ के प्राधि- 
काराधीन क्षेत्र के प्रशासन को शासक अपने हाथ में ले सकेगा 
या ऐसे क्षेत्र के प्रशासन की ऐसे कमीशन के, जो उक्त कंडिका 
के भ्रधोन नियुक्त हुआ है, श्रथवा अन्य किसी निकाय के, जिसे 
वह सम्‌पयुकत समभता है, हाथ में १२ से श्रनधिक मास के लिये २० 
दे सकेगा : 
पर जब इस कंडिका के खंड (क) के झ्र॒धीन कोई श्रादेश दे दिया गया हो तब 
शासक, प्रश्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में नये चुनाव पर परिषद्‌ का पुन:संघटन 
होने तक इस कण्डिका के खंड (ख) में दिदिष्ट कार्यवाही कर सकेगा : 
पर यह और भी कि जब तक राज्य के विधानमंडल द्वारा सुने जाने का अवसर २५ 
जिला श्रथवा प्रादेशिक परिषद्‌ को, जसी कि स्थिति हो, न दिया जाय तब तक इस 
कंडिका के खंड (ख़) के भ्रधीन कोई का यंबाही न की जायेगी. 


१७. कंडिका १६ से संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित क्षेत्रों पर इस 
श्रनुसुची के प्रावधानों का लागू होना.-- (१) भ्रासाम का शासक:-- 


(क) प्रधान के पूर्वानुमोदन से लोक शअ्रघिसुचना द्वारा, इस श्रनुसूचो के २" 
पृर्वगामी सब अ्रथवा किन्‍्हीं प्रावधानों को कंडिका १६ से 
संलग्न सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजाति क्षेत्र 
अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को लाग कर सकेगा शोर 
तत्पदचात ऐसे क्षेत्र श्रथवा भाग का प्रशासन ऐसे प्रावधानों 
के श्रनुसार होगा, ओर ३५ 

(ख) इसो प्रकार के श्रनुमोदन से उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित 
किसी बनजाति क्षेत्र को श्रथवा उसके किसी भाग को उक्त 
सारणो में से श्रपर्वाजत कर सकेगा. 

(२) उक्त सारणी के भाग २ में उल्लिखित किसी वनजातिक्षेत्र या ऐसे क्षेत्र के 
किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका की उपकंडिका (१) के भ्रधीन अधिसूचना नहीं 
निकाली जाती तब तक ऐसे क्षेत्र श्रथवा उसके भाग का, जैसो कि स्थिति हो, प्रशासन 
प्रधान, श्रासाम के शासक द्वारा, जो उसका (अभिकर्ता) एजेन्ट होगा, करेगा 
श्रोर इस संविधान के भाग ८ के प्रावधान वहां इस प्रकार लाग होंगे सानो कि ऐसा 
क्षेत्र श्रथवा उसका भाग प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित क्षेत्र है. 


१३५ 


१८. श्रन्तवर्ती प्रावधान.--- इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्‌ यथाशकक्‍य 
शी६्र। श्रासाम का शासक, राज्य के प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जो इस अनुसूची 
में दिये हे, जिला परिषद्‌ के संघटन के लिये कार्यवाही करेगा, और जब तक किसी 
स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला परिषद्‌ संघटित न हो तब तक ऐसे स्वायत्तशासी 
जिले का प्रशासन स्वविवेक में कार्यकरते हु यं शासक में निहित होगा और ऐसे जिले में ५ 
स्थित क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस प्रनुसूची में दिये गये प्रावधानों के स्थान पर, 
निम्नलिखित प्रावधान लाग होंगे, श्र्थात्‌ :-- 


(क) संसद झयवा उस राज्य के विधानमंडल का कोई श्रधिनियम ऐसे 
क्षेत्र में तब तक लागू न होगा जब तक कि शासक लोक अ्रधि- 
सूचना द्वारा ऐसा होने का निदेश न दे ; और किसी अभ्रधिनियम १० 
के बारे में ऐसा निदेश देते हुए यह निदेश भी दे सकेगा कि वह 
ग्रधिनियम किसी क्षेत्र अथवा उसके किसी उल्लिखित भाग 
को ऐसे अपवादों और संपरिवर्तनों सहित लागू होगा जिनको 
वह उचित समझे ; 

(ख) ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये शासक आनियम बना १५ 
सकेगा ओर इस प्रकार बने आनियम ऐसे क्षेत्र में उस ससय लाग 
होने वाल संसद, श्रथवा उस राज्य के विधान-मंडल के किसी 
अ्रधिनियम भ्रथवा किसी वर्तमान विधि को विखंडित श्रथवा 
संशोधित कर सकेंगे. इस खंड के अ्रधीन बने आनियम तुरन्त 
ही प्रधान के सामने रखे जायेंगे और जब तक वह उनको स्वीकृति २० 
न दे दे तब तक प्रभावी न होंगे ; 


(ग) इस कंडिका के खंड (क) झोर (ख) के अ्रधीन अपने प्रकार्यों को 
शासक स्वविवेक से निष्पादन करेगा 


१६. वनजाति क्षेत्र.---निम्ग सारणी के भाग १ और २ में उल्लिखितें 
फेत्र श्रासाम-राज्य के वनजाति क्षेत्र होंगे, ओर उक्त सारणी में किसी जिले या २५ 
प्रशासित क्षेत्र के प्रति निदेश को इस संविधान की प्रारम्भ तिथि पर विद्यमान 
जिल या क्षेत्र के प्रति निर्देश समझा जायेगा. 


सारणी 
भाग १ 
शिलांग नगर को छी ड़कर खासी और जेन्तिया पहाडियों का जिला... ३० 
गारो पहाड़ियों का जिला. 
लुशाई पहाड़ियों का जिला. 
नागा पहाड़ियों का जिला. 
* कछार जिले का उतरी कछार उपविभाग (सब-डिबोज्ञन ) 


बरपाथर ओर सरूपाथर मौजों को छोड़कर नोगांव श्रौर शिवसागर ३५ 
जिलों का मिकिर पहाड़ी वाला भाग: 


न्श्की 
* 


श्द न 0 ०० 


भाग २ 

१. सदिया और बालीपारा के सीमा-प्रदेश. 

२. तीरप का सीमा-प्रदेश (लखीमपुर सीमा प्रदेश को छोड़कर ) . 

३. नागा बन-जाति-प्रदेश. ४० 


१३६ 


सप्तम अनुसूची 


(अनुच्छेद २१७) 
(सूची १ संघसूची) 

१. भारत-राज्य-क्षेत्र श्र उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा, शोर सामान्यतः ५ 
प्रतिरक्षा के लिये सारो तैयारी तथा सारे ऐसे कार्य जो युद्धकाल में युद्ध को सफलता- 
पुर्वंक चलाने और उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ सेना के सफल विसजेन में सहायक हों 

२. केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग (इन्टेलीजन्स ब्यूरो) 

३. प्रतिरक्षा, बहिदेशोय कार्य झ्रथवा भारत के क्षेम सम्बन्धी कारणों से 
भारत के राज्य-क्षेत्र में निवारक अ्रव रोध. 

४. संघ के जल, थल तथा नभ बलों का संग्रहण, प्रशिक्षण, संधारणा १० 
झोर नियंत्रण तथा उनकी सेवायक्ति ; प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्यों में संगहीत तथा सेवायक्त सदस्त्र बलों की संख्या, संघटन और 
सियंत्रण 

५. एसे उद्योग जिन्हें संसद ने विधि द्वारा, प्रतिरक्षा के प्रयोजनाथ ग्रयवा १५ 
यद्धाचालन के लिये श्रावदयक घोषित किया हैं 

६. जल, थल तथा नभ बल को कर्मशालाएं. 

७. सेनावास (छावनो) क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षत्रों के श्रन्तगंत, 
सेनावास-प्राधिकारी वर्ग की रचना तथा शक्तियां, ऐसे क्षेत्रों में गह-व्यवस्था श्रोर 
से क्षेत्रों का परिसीमन 

८. गास्त्रास्त्र, प्रग्ग्यस्त्र, स्फोटवर्ग तथा उत्स्फोट. २० 

६.  परमाण्विक ऊर्जा तथा उसके उत्पादन के लिये ग्रावश्यक खनिज साधन. 

१०. विदेशी कार्य; वे सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेद्य से 
सम्बन्ध होता हो. 

११. अन्ताराजनतिक, वाणिज्यदूतीय तथा व्यापारीय प्रतिनिधान. 

१२. संयकत राष्ट्र संघटन. २५ 

१३. प्रन्ताराष्ट्रीय सम्मेलनों, पा दों तथा भ्रन्य निकायों में भाग लेना और 
उनसें किये गये निएायों को अभिषूर्ति. 

१४. युद्ध तथा बज्यान्ति. 

१५. विदेशों के साथ संधियां श्रौर संबिदायें करना तथा उनकी श्रभिपुति- ३० 

१६. विदेशी क्षेत्राधिकार. 

१७. विदेश्ञों के साथ व्यापार श्रौर वाणिज्य. 


१८. विदेशी ऋण. 
१९, जानपदत्व, जानपद बनना, तथा श्रन्यवेशीय लोग. 
२०. उदर्षण 


२१. पारपत्र तथा वृष्टांक (पासपोर्ट तथा वीजा) . 
२२. सामद्रिक डकतियां, घोरापराध श्रयवा राष्ट्रों की विधि के विरद्ध किए 
हुए बाह्य समुद्र तथा वायु में भ्रपराध, 
२३. भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उसम से उत्प्रवासन तथा प्रनिष्कासन, 
' ४५४, भारत के बाहर स्थानों को तीर्थयात्रा. 


१३७ 


२५. पत्तन निरोधा, सामद्रिक तथा पौत्तिक चिकित्सालय और पत्तन 
निरोधाओों से सम्बद्ध चिकित्सालय. 

२६. भारत-शासन हारा परिभाषित निराक्राम्यकर सीमाश्रों के पार श्रापात 
शोर निर्यात. । 

२७. डाक ओर तार ५ 

२८. दूरभाव (टेलोफोन), वितन्तु (वायरलेस), श्राकाशभाषण और इसो 
प्रकार के भ्रन्य संचार 

२६. डाकघर (प्रेषशालय ) संचयाधिकोष, 

३०. वायमार्गं, विसान (वायवाहन) तथा विसान परिवहणएा, वायपत्तनों 
का प्रावधान, वाय यातायात ओर वायपत्तनों का श्रानियमन और संधटन, वमानिक 
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान और राज्यों तथा गअ्नन्‍्य श्रभिकर्ताओं द्वारा 
दी गई एसी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का झानियमन . 

३१. संसद से विधि द्वारा घोषित राष्टीय राजमार्ग 

३२. अंत्र चालित जलयानों के लिए संसद से विधि द्वारा राष्टीय जलमाग 
घोषित किये गये श्रन्तर्देश जल मार्गों पर नौ-परिवहश और नौतरएा तथा ऐसे जल १५ 
सागों पर सार्ग नियम ; ऐसे जल मार्गों पर यात्रियों तथा दरतओों का ले जाना. 

३३. सामद्रिक नौ-परिवहुणा तथा नौतरएा जिसमें बेला जल पर नौपरिवहण 
तथा नोतरणए सम्मिलित हें; वाएणिज्य पौतिकों के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये 
प्रावधान श्रोर राज्यों तथा अन्य श्रभिकर्ताओं द्वारा दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण 
का आझ्रानियसन. न 

३४. नावाधिकरणा-फ्षेत्राधिकार. | 

३५. वे पत्तन जिनको संसद निर्मित विधि अ्रथवा बतंभान विधि के द्वारा 
अ्रथवा श्रधीन म्‌ख्य पत्तन घोषित किया गया हूँ, इसमें उनका परिसीमन और पत्तन 
प्राधिकारियों का संघटन तथ। शवितयथां भो सम्मिलित है 

३६. प्रकाशस्तम्भ जिसमें प्रकाशपोत, उज्ज्ञप्तियां तथा नोौपरिवह्ण तथा २५ 
विमानों को रक्षा के लिये अन्य प्रबन्ध भी सम्मिलित हूं 

३७. बाय अथवा समुद्र से यात्रियों तथा उस्तुश्ं का ले जाना. 

३८. संघ की रेलें, क्षेम, अधिकतम और अल्पतम दर और भाड, स्टेशन और 
सेवा सीमा व्यय,यातायात का निभय श्रोर रेलवे प्रशासनों का माल और यात्रियों 
के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व --इन के विषय में छोटो रेलों को छोडकर आर सद्य ३० 
रेलों का झ्ानियमन, क्षेम तथा रेलवे प्रशासनों का माल और यात्रियों के बाहक के रूप 
में उत्तरदायित्व--इन के विषय म॑ छीटी रेलों का श्रानियमत. 

३६९. १५ अगस्त १६४७ को इम्पोरियल लायजब्ेरी, इम्डियन स्यजियम, 
दि इम्पीरियल बार स्यृजियम, दि बिक्‍टोरिया सेसोरियल नाम से ज्ञात संस्थायें तथा 
भारत-शासन द्वारा पुऐणेतः अ्रथवा अंशतः श्रथ संघारित तथा संसद्‌ से विधि द्वारा ३५ 


राष्ट्रीय महत्व वाली संस्था घोषित की गई कोई श्रन्य संस्था 
४०. १५ अगस्त १६४७ को बनारस हिन्दू यनिवर्सिटों तथा झ्लीगढ 


मुस्लिस यूनिवर्सिटी के नाम से ज्ञात संस्याएं 
४१, भारत भमिति विभाग, भोमकोय, श्रौदभिदीय, तथा प्राणिकोयप, भारत 
झापरीक्षण विभाग संघ के घनवातिकोय संघटन ' ४8 
४२. संघ की सम्पत्ति ओर उससे श्रागम, किन्तु किसी राज्य सें स्थित 
संपत्ति के बारे में , जहां तक संसद्‌ ने विधि द्वारा अन्यध्ण प्रावहित किया है उसको 
छोडकर, सर्वबदा उस राज्य के विधान के अभ्रधीन रहते हुए 
॥8 
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४३. संघ के प्रयोजनार्थ झ्रबाप्त ग्रयवा भ्रधियाचित संपत्ति के लिये मुश्नाविजा 
निदरुचय करने के सिद्धान्तों के श्रानियमन सम्बन्धी सूच्री ३ के प्रावधानों के श्रधोन 
रहते हमे संघ के प्रयोजनाथ संपत्ति का श्रवापन अ्रथवा श्रणियाचन, 

४४. भारत का रिजव बंक (संचिति श्रधिकोष ) . 

४५. संघ का लोक ऋणा. क्‍ प्र 

४६.  चलार्थ, विदेशी विनिमय, टंकवर्ग तथा वेधमुद्रा. 

४७. श्रधिकोबषण. 

४८... धनादेश, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञा अर्थपत्न ओर अन्य ऐसे ही बिलेख. 

४६. आझागोप (इंड्योरेन्स ). 

५०... निगम, श्रर्थात, वाणिज्यिक निगमों का, श्रधिकोषीय, श्रागोपीय तथा १० 
श्राथिक निगसों के सहित किन्तु सहकारी मण्डलों के श्रसहित, तथा एक राज्य में ही 
सीमित न रहने वाले उहेदयों को रखने वाले निगमों का, चाहे वे वाणिज्यिक हों या 
नहीं, किन्तु विश्वविद्यालयों के श्रसहित, निगमन, झआनियमन तथा समापन. 

५१. एकस्व, प्रतिलिप्यधिकार, उपज्ञाएं, प्ररचनाएं, पण्यचिन्ह श्रौर वाणिज्य 
चिन्ह. १५ 

५२. सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संघटन, क्षेश्राशिकार तथा श्ञक्तियां 
झोर लिये जाने वाले शुल्क, 

५३. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, जिसका मुख्य श्रधिष्ठान, 
प्रथम अ्रनुसुच्ची के भाग ३ में उस समय उल्लिखित रहे राज्यों को छोड कर भारत के 
अन्तर्गत किसी राज्य में हो, उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र तक विस्तरण तथा २० 
किसी ऐसे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र से 
भ्रपवर्जन. 

५४. सर्वोच्च न्यायालय को छोड कर सब न्यायालयों के इस सुजी में के 
विषयों में से किसो के विवव में क्षेत्राधिकार ओर शक्तियां. 

५५. जनगएना. २५ 

५६. संघ के प्रयोजनार्थ परिपृच्छाएँ, श्रापरीक्षण शोर समंक, 

५७. निम्न प्रयोजनों के लिये संघ एजेन्सियों श्र संस्थायें श्र्थात्‌, श्रस्वेष- 
एार्थ, व्यावसायिक अथवा प्रोद्योगिक प्रशिक्षणार्थ, श्रथवा विशेष श्रध्ययनों के व्धे- 
नाथ. 

५८... संघ लोक सेवाएँ, झोर संघ-लोक-सेवा-झ्रायोग (कर्मीशन ) . ३० 

५६. संघ के सेवायुकतों से सम्बद्ध श्रौद्योगिक विवाद. 

६०. प्राचीन तथा ऐतिहासिक झ्रास्मारक, जिनको संसद ने विधि द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो ; पुर/वशेंष स्थान तथा श्रवशेष, 

६१. भार तथा माप के प्रमापों का स्थापन. 

६२. श्रफोम जहां तक उसकी खेती तथा बनाने तथा निर्यात के लिये विक्रय ३५ 
का सम्बन्ध है. 


६३२. मिट्टी का तेल और संसद्‌ से विधि द्वारा भयानक रूप से उज्ज्वाल्य 
घोषित किये गये श्रन्य तरलों और द्रव्यों का रखना, संग्रह करना, तथा परिवहए, 
६४. जहां संध के नियंत्रश्नाधीन विकास को संसद्‌ ने विधि द्वारा लोक हित 
के लिए वांछनीय घोषित किया हो, उन उद्योगों का विकास, ४० 


१३६ 


६५. श्रम का श्रानियमन और खानों तथा तेल क्षेत्रों में क्षेस. 


६६. उस विस्तार तक खानों तथा तेल क्षेत्रों श्र खनिज विकास का 
श्रानिवमन, जहा तक संसद्‌ ने विधिद्वारा संघ के नियंत्रशाधीन ऐसे आझानियमर 
तथा विकास को लोक टित के लिये वांछनीय घोषित किया हो. 

६७. प्रथम अनुसूची के भाग १ श्रथवा २ में उस समय उल्लखित रहे ५ 
किसो राज्य के किसी भाग के आ्रारक्षी (पुलिस) बल के व्यक्तियों की शक्तियों तथा 
क्षेत्रधिकार का, इस प्रकार उल्लिखित श्रन्य राज्य के किसी क्षेत्र तक विस्तार, 
कितु इस प्रकार नहीं कि जिस से एक नाग का आरक्षोदर्ग (पुलिस) बाहर दूसरे 
स्थान में उत राज्य के शासन की सहमति के बिना शक्तियों और क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग कर सके. किसी राज्य के बल के व्यक्तियों को शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार १० 
का उस राज्य के बाहर रेल के क्षेत्रों तक विस्तार. 

६८. संसद, तथा प्रधान और उपप्रवान के निर्वाचन, तथा इन निर्वाचनों 
के अ्धीक्षण, निदेशन, श्रोौर नियंत्रणा करने के लिये शिर्वाच्चन-आयोग. 

६६. प्रवान के एरिलास, श्रण्िदिय, तया अवकाश सम्बन्धी अधिकार ; 
संध के मंत्रियों, राज्यपरितद के सभावत्ति, तथा उपसभापति, तथा लोकसभा के १५ 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बेतन, तथा श्रधिदेय ; संसद के सदस्यों के वेतन, ऋधिदेय 
तथा विशेषाधिकार ; भारत के महांकेक्षक के वेतन, श्रधिदेष तथा सेजा-प्र तिबंध. 

७०. संलद्‌ की सनितियों के सम्मुख सादय देने के लिए श्रथवा प्रलेखों को 
उनबस्थित करने के लिए व्यक्तियों को बलयूुर्वक उदस्थित कराना, 

७१. एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रश्षततन, २० 

७२. प्रन्ताराज्य निरोधा. 

७३. सूबी २ की प्रविष्टि ३३ के प्रावबानों के ऋवोन रहते हुए भ्रन्ताराज्य 
व्यापार तथा वाणिज्य, 

७४. बाढ़ के नियंत्रण, सिच्राई, नंत्रण तथा जलबंद्यत गाक्ित के प्रयोज- 
नाथ श्रत्ताराज्य जलमार्गों का विकास, २५ 

७५. राज्यक्षेत्रोष समुद्रजल के बाहर मछली पवाडना ओर पालना. 

७६. संध शअ्रभिकर्ताशत्रों हारा लरण का निर्माण तथा अन्य प्रनिकर्ताश्रों 
द्वारा लवए के निर्माण तया विभाजन का आनियमन तथा नियंत्रण. 

७७. भारत-राज्वक्षेत्र के किसो भाग में संघ पर प्रभाव डालने वाली सच्च- 
स्कृत्य स्थिति का सामन। करने के लिए प्रबन्ध. ३० 

७८... भारत-शासन झवबदा किसी राज्य के शास दारा संघटित लाटरी- 


७६. स्कंध-विनिमवों तथा भाभिदिषाएं और वहां के सोदों पर म॒द्रांक 
दारां के भ्रतिरिक्‍त, अन्य कर. 

८०. विनिमज पत्रों, धनादेंशों, प्रतिज्ञा-अपञ्ों, वबहनपत्नों, प्रत्ययपत्रों/ 
प्रागोपलेख-पअ्ंशों के हस्तान्तरए, ऋणपत्रों, प्रतियुर्ुषपत्रों और प्राप्तियों के सम्बन्ध ३५ 
में लगने दाले मुद्ररंक कर की दर. 

८१. कृष्व भूमि को छोड़ कर श्रन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी 
फर. 

८२. क्ृष्य भूमि को छोड़ कर श्रन्य सम्पत्ति सम्बन्धी भू-सम्पत्ति कर. 

बड़े... रेल झयवा विभान द्वारा ले जाई जाने वाली बस्तुग्रों भ्रथवा यात्रियों ४० 
पर सीमा-कर ; रेल के भाड़ों झौर हुलाई भाड़े पर कर. 
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८४. क्रषि-प्राय को छोड कर भप्रन्य प्राय पर कर. 
८५. निराक्राम्य कर जिसके प्रन्त्गत निर्यात कर भी है 
८६. तम्बाक तथा भारत में निर्मित तथा उत्पादित भ्रन्य वस्तुओ्रों पर 
उत्पाद-कर, पर इन में-- 
(क) मानव उपयोग के लिये सोषविक पेय ; ५ 


(ख) श्रफोम, गांजा तथा प्रमीलक भेषज और प्रमीलक, श्रप्रमीलक भेषज 
सम्मिलित नहीं हें, किन्तु इनमें सेष॑जिक तथा श्रृंगार सम्बन्धी बनी हुई वस्तुएँ, जिनमें 
सुधव भ्रथवा इस प्रविष्टि की श्रन॒कंडिका (ख) में उल्लिखित कोई द्रव्य हो, सम्मिलित 
है. 

८७. निगम कर. े 
८८. व्यक्तियों श्रथवा प्रमंडलों के परिसम्पदों के, जिनमें कृष्ष भूमि सम्मिलित 
नहीं है, पूंजी मुल्य पर कर ; तथा प्रमंडलों की पूंजी पर कर. 


८६. दस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध भ्रपराध. 


६०. इस सती के विषयों में से किसो के सम्बन्ध में शल्क पर, 
किसी स्यथायालय में लिप जाने पाले शुल्क सम्मिलित नहीं 


६१. सूची २ श्रथदा सूची ३, इन दोनों में श्रनल्लिखित कोई श्रन्य विषय, 
गौर कोई कर जिम्रका उल्लेख इत दोनों सुचियों में न किया गप्रा हो 


सूचा २.- राग्यन्सू वे! 


१९. लोक व्यवस्था [परइसमें (सिदिल) भ्रशनिक शब्ति की सहायता के लिये 
जल, थल ऋथवा नभ बलों का प्रयोग सम्मिलित नहीं है|; लोक व्यवस्था के रांधारण १९ 
से सम्बद्ध कारणों से निवारक भ्रवरोध ; इस प्रकार श्रवरुद्ध व्यक्ति 


२. न्याय-प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय को छोड बःर सब न्यायालपों का संस्था- 
पन तथा संघटन और वहां लिये जाने वाले ग॒ल्क. 
३. इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में, सर्वोच्च न्यायालय को 


छोड कर, सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां ; लगान तथा भ्रागम न्याया- १ * 
लयों में कार्य प्रणाली 


४. ओआरक्षि-वर्ग (पुलीस) जिसके प्रन्तर्गत रेलवे तथा ग्राम-प्रारक्षि-वर्ग भी है. 


५. कारागार, चरिश्रशोधनगहू, बोस्टंल संस्थायें श्रोर इसी प्रकार की प्रन्य 
संत्थाये श्रोर उनमें श्रवरुद्ध व्यक्ति, कारागारों तथा श्रन्य संस्थाश्रों के प्रयोग के लिये 
भ्रनन्‍्य राज्यों से प्रबन्ध 
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नशा 
् 


७. राज्य लोक सेवाएं तथा राज्य लोक-सेवा-प्रायोग, 


८. राज्य के प्रधिकार में प्रथवा उसमें निहित कर्मशालाएं, भूमियां तथा इमा- 
रतें. 


किसी राज्य के प्रयोजनार्थ भ्रवाप्त भ्रथवा भ्रधियाचित संपत्ति का मग्ना- ३४ 
विजा निश्चित किया जाने के लिये सिद्धान्तों के ग्रानियमन से सम्बद्ध तृतीय धूची के 
प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, संघ प्रयोजनों के ग्रतिरिक्त, भमि की भ्रनिवार्य भ्रवाप्ति, 


१४१ 


१०. पुस्तकालय, कौतुकालय और राज्य द्वारा नियन्त्रित श्रथवा श्र संधारित 
भय ऐसी ही संस्थाएँ 


११. राज्य के विधान-मंडल के लिए, श्रोर राज्य के शासक का (राज्य के 
शासक की नियक्षित के प्रयोजनार्थ एक तालिका बनाने के लिये) निर्वाचन, श्रौर ऐसे 
निर्वाचनों का झ्रधोक्षण, संचालन, शझ्रोर नियंत्रण करने के लिये निर्बाचन-आ्रायोग. प्र 


१२. राज्य के शासक के परिलाभ, भ्रधिदेय, तया श्रवकाद सम्बन्धी श्रधिकार, 
राज्य के मंत्रियों के, विधान-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के ओर यदि विधान- 
परिषद्‌ हो तो उसके सभापति तथा उप-सभापति के देतन तथा श्रधिदेय ; राज्य के 
विधान-मंडल के सदस्यों के वेतन, श्रधिदेय तथा विशेषाधिकार. 


१३. राज्य के विधान-मंडल की समितियों के सम्मुख साक्ष्य देने श्रथवा १० 
प्रलेखों को उपस्थित करने के लिये व्यक्तियों की बलपुर्वक उपरिथति कराना 


१४. स्थानीय शासन श्रर्थात्‌ स्थानीय स्वशासन श्रथवा ग्रास प्रशासन के 
प्रयोजनाथं नगर निगमों, सुधार संडल, मंडलगणों, खनि-वास-स्थान-प्राधिकारिदर्ग 
तथा श्रन्य स्थानीय प्राधिकारिवर्ग का संस्थापन तथा दावितयां. 


१५. लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता; चिकित्सालय तथा झोषधालय; जन्म १५ 
झोर सृत्यू का पंजीयन. 


१६. भारत के बाहर के स्थानों को तीये यात्राओ्रों को छोड कर श्रन्य तीर्थ 
पात्राएं. 


१७. शव गाडना तथा दाव गाड़ने के स्थान ; शवदाह तथा इसशान.- 
१८. शिक्षा जिसमें सूची १ की प्रविष्टि ४० सें उल्लिखित विदवविद्यालयों २० 
हो छोड कर श्रन्य विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं 


१६. संचार श्रर्थात्‌ सडकें, पुल, नौका-घाट, और सूची १ में अनल्लिखित 
संचार के भ्रन्य साधन, छोटी रेलें--ऐसी रेलों के विषय में सूची १ के प्रावधानों के 
ग्रधीन रहते हुए ; नगर रथ्यायान, रज्ज्मा्ग, अ्रन्तरेंश जलमार्ग, ऐसे जलमार्गों के 
सम्बन्ध भ सूची १ तथा सूची ३ के प्रावधानों के श्रधोन रहते हुए उन पर यातायात ; २५ 
बड पत्तनों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों के श्र्धीन रहते हुए, पत्तन ; यंत्र से 
चलने वाल वाहनों को छोड कर, श्रन्य वाहन 


२०. सूची १ की प्रविष्टि ७४ के प्रावधानों के श्रधीन रहते हुए जल श्रर्थात्‌ 
जल-प्रदाय, सिंचाई तथा नहरें, जल निकालने के साधन श्रौर बंध, जल-संग्रह क्लौर जल- 
शक्ति. ३० 


२१. कृषी, जिसम कृषि शिक्षा और अन्वेषएण, विनाशी कीटों से बचाव शोर 
उद्भिद रोगों की रोकथाम, सश्मिलित हूं. 


२२. पशमभ्रों की जाति की उम्नति, पशुओं के रोगों की रोकथाम तथा पश्ष 
चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा व्यवहार 


२३. पश्ववरोधस्थान (कांजी होस) और पश्चुओ्रों के श्रनधिकार प्रवेश की ३५ 
रोकथाम. 


२४. भूमि, भ्रर्थात्‌ भूमि में या उसके ऊपर भ्रधिकार, जमीदार श्रोर किसान 
के सम्बन्ध, तथा लगान संग्रह के सहित भूमि पट॒टे; कृष्य भूसि का हस्तांतरण तथा 
प्रन्यकाभएणा ; भूमि सुधार तथा कृषि सम्बन्धी ऋएा ; उपनिवेशन. 
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२५. प्रसमर्थ व्यक्ति-संपत्ति रक्षा विभाग, भाररुद्ध श्रथवा प्रतिगृहोत 
(कुक की हुई) भूसम्पत्तियां. 

२६. भूनिधि. 

२७. बन. 


२८. संध के नियंत्रणाधीन प्रानियमन भ्ौर विकास से सम्बद्ध सूची १ के ५ 
प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, खानों और तेल क्षेत्रों का श्रानिधमन तथा खनिज विकास, 


२९. मछली पकडने के स्थान. 

३०. वन्य पक्षियों श्रोर वन्य प्राएणियों की रक्षा. 

२३१. वाति तथा वाति शाला 

३२. राज्य के प्रन्दर व्यापार और वाएिज्य, बाजार श्रौर मेले. १० 

३३. इस संविवान के भ्रनच्छेद २४४ के प्रावधानों के प्रयोचनों के लिए, 
श्रग्य राज्यों के साथ व्यापार, वाणिज्य तथा यातायात का श्रानियमन. 

३४. साहकारी और साहकार, कृषि-ऋणिता का निवारण. 

३५. धर्मशालाएँ और उनके प्रथन्यक. 

३६. वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय तथा विभाजन. ४५ 

२७. संध के तिथंत्रशाधीन कुछ उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सूची १ के 
प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए, उद्योगों का विकास. 

३८. खाद्य पदार्थों तथा भ्रन्य वस्तुश्नों का व्यामिश्रण, 

३६. प्रमापों के स्थापन को छोड कर भार तथा माप. 

४०. मादक पेपर ओर प्रमीलक भेषज श्रर्थात्‌ मादक पेयों, श्रफीम श्रोर भ्रन्य २० 
प्रमीलक भेषजों का उत्पादन, निर्माण, पास रखना, परिवहुए, क्रय श्र विक्रय-- 
किन्तु श्रफोम के सम्बन्ध में सुत्ी १ के प्रवधानों के श्रौर वि्ों तथा भयानक भेवजों के 
सम्बन्ध में सूची ३ के प्रावधानों के भ्रधीन रहते हुए. 

४१. निर्धनों की सहायता; वृत्तिहीनता. 

४२. सुचो १ में उल्लिखित निगमों, और विश्वविद्यालयों को छोड कर निगमों २५ 
का समामेलन, आ्रानियमन, तथा समापन ; श्रसमासेलित व्यापारिक, साहित्यिक, 
वज्ञानिक, धामिक तथा ग्रन्य मण्डल तथा पार्षद ; सहकारी मण्डल. 

४३. परोपकार तथा परोपकार-प्रंस्थाएं, परोपकारी तथा धामिक नीवियां 
तथा धामिक संस्थाएँ. 

४४. रंगमंडव (थियेटर), नाटक, चल-चित्र किन्तु प्रदर्शनार्थ चल-चित्रों के ३० 
लिये स्वीक्ृति देना इसके भ्रन्तगंत नहीं है 

४५. पए लगाना श्रौर जश्रा. 

४६. भ-प्रागम जिसके भ्रन्तर्गत निम्नलिखित बातें हैं-- 


श्रागम का निर्धारण श्रौर संग्रहण, भूमि-उल्लेशों का रखता, आ्रागम प्रयो- 
जनाथ और श्रधिकार उल्लेखों के लिये भमापत, प्रागमों का भ्रन्यक्रा- ३५ 
सणज, 
४७. मुद्रांक कर की दरों के सम्बन्ध में सूची १ के प्रावधानों में उल्लिखित 
प्रलेखों के श्रतिरिकत श्रन्य प्रलेक्षों के विषय में मद्रांक कर की ररें. 
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४८. क्ृष्य भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध सें कर. 

४६. कृष्प भूमि के सम्बन्ध में भ-सम्पत्ति फर. 

५०. .श्रन्त्देश जलमार्गों से ले जाये जाने वाले यात्रियों तथा वस्तुओं पर कर. 
५१. कृषि श्राय पर कर. 


५२. राज्य में निर्मित श्रथवा उत्पादित निम्न वस्तश्ों पर उत्पाद-कर ५ 
श्रोर भारत के राज्यक्षेत्र में श्रन्यत्र निरभित श्रथवा उत्पादित ऐसो ही वस्तञ्रों पर 
उती श्रथवा उससे नीची दर पर (समता करने बाला ) प्रतिकर--- 

(क) मनुष्यों के उपभोग के लिये सोषविक पेय ; 
(ख) अफोम, गांजा, श्रन्य प्रमीलक भेष॒ज तथा प्रमोौलक, श्रप्रमीलक 
भेषज, १ छै 


किन्तु इनके प्रन्तगंत, सुषव श्रथवा इस प्रविष्टि की अ्रनुकंडिका (ख) सें उल्लिखित 
किसी द्रव्य से बनी हुई भेष जिक श्रथया शृंगार की वस्तुएँ सम्मिलित घहों है 


५३. भमियों तथा इमारतों पर कर. 


५४. संसद से खनिज-विकास सम्बन्धी विधि द्वारा लगाए गये छिन्‍्हीं परि- 
सीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-श्रशिकारों पर कर १५ 

५५. प्रतिव्पदत-कर, 

५६. व्यवसायों, व्यापारों, बत्तियों तथा नि्ुक्तियों पर कर. 

५७... पद््मों तथा नौकाग्रों पर कर. 

प्र८. वस्तुओं के विक्रम, समस्त ऋप-विक्रण, ग्रथवा क्रय पर कर, सहित उन 
करों के जो इनके स्थान में राज्यान्तगंत उन वस्तुओं के प्रयोग अथवा उपभोग पर लगते २० 


है जिन पर राज्य के श्रनरदर विक्रय, समस्त ऋप-विक्रय श्रथवा क्रम पर कर लगता हें ; 
विज्ञापनों पर कर. 


५६. रथ्यायानों सहित, सडकों पर प्रयोग के उपयक्त वाहलों पर कर! 
चाहे वे वाहन पंत्रचालित हों श्रथवा न हों 


६०. बिजलो के उपयोग शअ्रथवा विक्रप्र पर कर. २९ 


६१. किसी स्थानीय क्षेत्र के भ्रन्दर उपभोग, प्रयोग भ्रथव विक्रय के लिए 
वस्तुओ्रों के प्रवेश पर कर. 

६२. विलास की वस्तुप्रों पर कर ; जिसमें ग्रामोर, बिनोद, पण लगाने 
झौर जुश्रा खेलने पर कर, सम्मिलित हें 

६३. मार्ग-कर (टोल). ३० 

६४. इस सूचो के विषयों में से किसो के प्रयोजन के लिए परिष्च्छाएं तथा 
समंक. 

६५. इस सूची के विषयों में से किसी के सरबन्ध की विधियों के विरुद्ध अ्प- 
राध, 


६६० इस सूची के विषयों में से किसी के सम्बन्ध में शुल्क, परन्तु किसी न्याय ३४ 
लग में लिए जाने वाल शुल्क नहीं. 


१४४ 


सूची ३,--समवर्ती सूची 


१. दण्ड विधी, उन सब विषयों के सहित जो इस संविधान की प्रारम्भ 
तिथि पर भारतीय दण्ड-संहिता में समाविष्ट हे, किन्तु सूची १या सूची २ में 
उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध श्रपराधों को श्रपर्वाजत 
कर के, तथा श्रसनिक शक्ति की सहायतार्थ जल, थल तथा नभ बलों के प्रयोग को ५ 
ग्रपवजित कर के. 


२. दण्ड प्रकिया उन सब विषथों के सहित जो इस संविधान की प्रारभ्भ 
तिथि पर दण्ड-प्रक्रिया-संहिता में समाविष्ट हें. 


३. बंदियों शोर श्रभियक्तों का एक राज्य से दूसरे राज्य को ले जाना. 


४. व्यवहार प्रक्रिया श्रवधी विधि के सहित तथा इस विधान की १० 
प्रारम्भ तिथि पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता में समाविष्ट सब विषयों के सहित; 
प्रथम अ्रनुसत्ती के भाग १ या भाग २ में उस समथ्र उल्लिखित रहे राज्य में उस राज्य 
से बाहर पेदा हुये दावों की वसुली जो करों तथा श्रन्य राजकीय श्रनियाचनाश्रों 
से सम्बन्ध रखती हें श्रोर जिन अभियाचनाश्रों में भूमि-प्रगम की श्रवशेष राशि और 
भमि-प्रागस के सरृश वसूल को जाने ताज़ो राशियों सम्मितित हें १५ 


५, साक्ष्य तथा शपथ, विधियों, लोक कृत्यों तथा उललेखों तया न्यायिक 
कार्यवाहियों का श्रभिस्वीकरण. 

६... विवाह और बविवाह-विच्छेद, शिश तथा अ्रल्पवयस्क, गोद लेना 

७. मत्यपत, प्ररिक्‍्ययत्रिता उत्तराधिकार; संवकक्‍त कटम्त और विभाजन 


तथा वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षवा ले, इस संविधान २० 
के प्रारम्भ होने के सथ पुर्व अ्यनो वे.क्तिक विधि के श्रधीन थे 


८5. कृष्य भूमि को छोड कर श्रन्य सम्पत्ति का हस्तान्तरणा, संलेखों तथा 
प्रलेखों का पंजीयन. 
€. प्रन्यास तथा प्रन्यासी 


१०. प्रसंदिदाएँ जिनके ग्रन्तगत भागिता, श्रभिकतृत्व, वाहन-प्रसंविदाएं ९* 
शौर श्रन्य विशेष प्रकार को प्रसंविदाएँ हूँ, किन्तु कृष्प भूमि सम्बन्धी प्रसंविदाए 


नहीं हू 


११,  विवाचन. 
१२९, नह्टनिधित्व, शोधाक्षमता, 
१३. महाप्रशासक, तथा राजकीय प्रन्यासी ३० 


१४, न्यायिक म॒द्गांकों द्वारा संगहीत शुल्कों श्रथवा करों को छोड कर श्रन्य 
म॒द्रांक कर, पर इनके श्रन्तगंत मुद्रांक कर की दरें सम्मिलित नहीं हें 


१५. सुच्री २ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के जो 
प्रन्तगंतई उनको छोड कर दोष जिन पर कार्यवाही की जा सके. 


१६. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध, सर्वोच्च स्यायालय को छोड़ २४ 
कर, श्रन्य न्यायालयों के क्षेत्राधि कार श्रौर शक्तियां. 


१७.  वेधिक, चेकित्सिक तथा श्रन्य व्यवसाय, 


१८. समाचारपत्र, पुस्तकें तथा मुद्रशालय. 


१४५ 


१६. उन्मत्तता (पागलपन), मानसिक विक्षेप, जिसमें उन्मत्तों (पागलों) 
तथा विक्षिप्तों के उपचार तथा रखने के लिये स्थान भी सम्मिलित हें 

२०. विष तथा भयानक भेषज. 

२१. यंत्रचालित वाहन, 

२२. बाध्पित्र. भर 

२३. पशुझ्रों के प्रति नि्दंयता की रोक. 

२४. श्रावारागर्दी, यायावर तथा प्रव्राजी जातियां. 

२५. निर्माणियां (कारखाने). 

२६. श्रमिकों का कल्याण; श्रम के प्रतिबन्ध ; प्रावधायी प्रणीवि; सेवायोजकों 
की देयता श्रौर कर्मकारों की हान्प्ति; श्रत्तामर्थ्य उत्तरवेतन सहित स्वास्थ्य-झ्रागोप; १० 
बद्धावस्था के उत्तरवेतन 

२७. वत्तिहीनता श्रौर सामाजिक श्रागोप. 

२८. व्यापार संघ ; श्रीद्योगिक तथा श्रमविवाद. 


२६९. मनष्यों, पशञश्ों तथा उदभिदों पर प्रभाव डालने वाले सांत्तगिक तथा 
सांस्पशिक रोगों तथा विनाशी कीटों के एक राज्य से दूसरे में फैलने की रोकथाम १४५ 


३०. बिजली, 


३१. श्रन्तर्देश जलमार्गों पर यंत्रचालित पोतों का परिवहण तथा तरए, श्रौर 
ऐसे जलमार्गों पर रथ्यानियम, श्रोर राष्ट्रीय जलमार्गो के सम्बन्ध में रूद्ी १ के प्राव- 
धानों के श्रधीन, भ्रन्तर्दश जलमार्गों पर यात्रियों तथा वस्तुग्रों का ले जाया जाना 

३२. चलचित्रों का प्रदर्शन के लिये संमोदन. ३९ 

३३. संघ के प्राधिकार के अ्रधोन भ्रवरुद्ध (प्रिवेन्टिव ) व्यक्ति, 

३४. ग्राथिक तथा सामाजिक उपक्रमण. 


३५. वे सिद्धान्त, जिनके श्राधार पर संघ श्रथवा किसी राज्य के प्रयोजनाथ 
भ्रवाप्त भ्रथवा श्रधियाचित सम्पत्ति के लिए स्थानेदेय (मुश्नाविजा) का नि*चय हो 


३६. इस सुची के विथयों में से किसी के प्रयोजनाथ परिपच्छाएं तथा समंक. २५ 


३७. इस सूचो के विषयों में से किसो के सम्बन्ध में शुल्क, परन्‍्त किसी न्याया- 
लय में लिए जाने वाले शुल्क नहीं 


॥9 


अष्टम अनुसूची 


(अनुच्छेद ३०३ (१ जा )) 


श्रनुसुच्चित बन जा 
भाग १ 
सव्रास भर 
१. बगता. १९. कोदू. 
२. भत्ताडा (भूतगड़ा).-- २०. कोम्मार, 
बडा भटिटयाडा, मधिया भट्टाडा और २१. कोन्‍्डा दोरा. 
सन भत्ताडा (छोटा). २२. कोंडा कापू. 
३. भूमियां---भ्र भूमियां और २३. कोंडा रेडी. १० 
२४. कोद या कोंद.--देशिया कोंद, 


बडा भूमियां. 

४. बिसूए (वशई).---बारंजी 
जोरया, बेनागी दादुबा, फरंगी, होलर, 
भोरया, कोललए, कोंडे, पारंगा, पेंगा 
जोडिया, सोडो जोडिया और ताकोरा. 

५. ढकक्‍्काडा. 

६. डोम्बा.--अन्दनिया डोम्बा, 
अन्दिनिया डोम्बा, चोनेल डोम्बा, क्रिस्चियन 
डोम्बा, मिरगानी डोम्बा, उदिया डोम्बा, 
पोनाका डोम्बा, तेत्गा और उम्समिया. 

७. गदबा--बोडा या गोटूब, 
सेरलम गोटूब, फिरांजी गोटूब, जोडिया 
गोट्ूब, अल्लारो गोटूब, पनगा गोटूब, 
झ्रौर पांगी गोट्ब. 

८. घासी (उनका दूसरा नाम 
हदी है ) बडा घासी और संद घासी. 

६. गोंदी या गोंद.--मधीया गोंद 
ओर राज गोंद. 

१०. गावडा.---भट गावडा, भर- 
तिया गावडा, दूधकरिया, हाट गावडा, 
' जातक गावडा और जोडिया. 

११. कावसलिया गावडा.--बोसो- 
थरिया गावडा, चिट्टी गावडा, दंगायत 
गावडा (दोदू कमरिया ), (दूृदू कामारो), 
लारिया गावडा और पललोसोरिया गावडा. 

१२. मगतगावडा.---बनिया गावडा, 
बोडो मगाथा, डोंगायाथ गावडा, लाडिया 
गावडा, पोन्ना मगाथा और साना मगाथा. 


१३. सीरिथी गावडा. 

१४, हलावा. 

१५. जाडापूय: 

१६. जातापूय : 

१७. कम्मारा. 

१८. खत्ती.-खत्ती कोमारी और 


लोहारा. 


दांग्रिया कोंद, कुठिया कोंद, टिकरिया कोंद 
और एनादो कोंद. 

२५. कोटिया.--बतिका, बेंत 
उडिया,धुलिया या दुलिया, हालावा पाएका, १४५ 
पूतिया, सन्नारन्ना और सिध्‌ पायको. 

२६ कोया या रास कोया गावडा 
राजा, लिगधारी उसके पंथों सहित,-- 
कोयास (साधारण ) और कोट्टू कोयास 


२७. मादीगा. २० 

२८. मालाया या कोंडिया मालाय 
या वाल्मीकि. 

२९. माली.--कोरजिया माली, 
पैकोमाली और पहा माली. 

३०. मन्ने दोराया- २५ 

३१. मने दोरा. 

३२. मूक दवारा, नूक दवारा. 

३३. मूली या मूलिया. 

३४. मूरिया. 

३५. ओजलू या मटदि्टिया कंसाली. ३० 

३६. इमनातिया. 

३७. पेगारापू. 

३८. पलासी. 

३६. पल्‍ली. 

४०. पेंटियास. ३५ 

४१. पोराजा.--बोडो, मुण्डा, 
दाूूवा, दिदवाई या कोर, जोडिया, 
मुन्दिली, पेंगू पीडी और सालिया. 

४२. गरेडडी दोरा. 

४३. रलल्‍ली या सचान्दी. ४० 

४४. रहाई. 

४५. सवरा.--काप सवरा, कुटिया 
सवरा, और मालिया सवरा. 

४६. लक्शिम, मीनीकाय और 
अमीनदीयी दहीपों के निवासी. ७ 
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बर्दा, 
बबचा. 
भील. 
चोधरा. 
धनका. 


धोदिया. 


दुबला, 


गामिट ब्रथवा गमटा, 


काठोड़ो ग्रथवा कटक री. 
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श्रशद्ध 
शब्द 
अ्रवहोत 
म 
ग्रधिकार क्षेत्र 
भारत 
निमित 
मह।पिता 
रुकावट 
ह्‌्‌ 
रुकावट 
राज्यक्षत्र म 
रुकावट न होगो 
हितों के लिप्रे 
आयन्त्रण 
विधि बताने 
रुकावट 
शोक्षक 
झोर इस 
व्यय 
के 
किसी 
“इस निकाला जाये 
संम 
अरने 
से हटाया 
बह, राज्य 
निम्न क 
“के रूप निकाला जाये 


ह्‌ कक 


सदस्पों की समस्त संख्या 
की 


झपना स्थान जेती कि 
स्थिति हो, 


का पात्र न हो. .,.- 
इन में से किततों शासत. . , 
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अरथ्थहीन 
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(अधिकार क्षेत्र) क्षेत्राधिकार 
भारत, 

निर्मित 

माता पिता 
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हे 

(श्रवरोथ ) बाधा 
राज्यक्षेत्र में 
श्रशरोग न होगा 
हित में 
ग्रायन्त्रणों का 
विधि के बताने 
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झ्ोर संसद इस 
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प्राप्त कराने के 
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संख्पा में 
अपनी 
से निष्कासित किया (हटाया) 
बहू, उतत राज्य 
निम्न रूप में 


ही 
समस्त सदस्पों को 


जैसो कि स्थिति हो भ्रपना स्थान, 


है पु 
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को प्रयोग्यता न रखता 
उड्त शासनों में से किसी 


पृष्ठ लकीर 
१७ र२ररे 
श्८धप २३ 
१६४ २१६ 
१६ १७ 
२१ ३२ 
२२ रेरे 
श्र रेड 
श्रे 2 
२३ १२ 
श्३े २०५. 
श्ढे १ 
रू. १० 
२४ १६ 
२८ २२ 
२८ २४ 
२५ २४ 
२६ ४ 
२५ २६ 
२६ रे४ 
२७ ७ 
२७ २७ 
श्घप. ४ 
श्८प १३ 
श्ध८ १४५ 
श्८प १६ 
श्द्ध १७ 
श्६ ४ 
२६ १८५ 
३२ ६ 
३२ ११ 
३२१ २७ 
३३... २० 
३३ ३१ 
३ रे३ 
३१३ २३६ 
श्ेढ रे 
४४ ,पाइये 


२ 


प्रश्द्ध . शुद्ध 
पदरिक्ति पद की रिक्ति 
««« हल्का करने लघ्वादेशन 
» हल्का करने » लघष्वादेशत : . 
, इसके लिये एतदर्थ (इसके लिये) 
... रजिस्टर ... (रजिस्टर) पंजीयित 
के... :/ »«« के किसी 
. फभ्रन्य . चन्य था 
«होगा हो. 
. - के कारण ,.- के लिये 
किया जा सके ,«« किया जावे 
के कारण . के लिये 
जब , जबकि 
. ,निइचत ,-. निश्चय 
“ग्रन्य/ निकाला जाये द 
वाले »« बालें प्रन्य 
ह्‌ है 
अ्रथवा »* के अथवा 
होंग होंगे 
होंग होंगे. 
जिसका »»* जिसंको 
“समय” निकाला जाये 
ह्‌ हे 
जायगा जायेगा 
जायगा »»* जायेगा 
“लोकसभा को, निकाला 
जापे 
लोटा देगी लोकसभा को लोटा देगी 
रक्षणा रक्षएा 
“उस निकाला जाये 
बिभशञें परामशें 
बनाई गई बनाये गये 
“भी निकाला जाये 
हस्ताक्षर: »« हस्‍्ताक्षरित 
'« नहीं है नहों 
नहीं रह चुका है. न रह चुका हो 
' नहीं रह चुका है..... नरह चुका हो 
व्योयपद....... न्यायिकपद 
सेवायुक्ति नियुक्ति 


लकीर 


कै के 


श 


ग्रशुद्ध 
बेतन, श्रधिदेय 


वेतन, 
बेतन 


संसत्कृत किप्ती विधि ... 


्रथवा 
किया 


शासक रूप मे पद्षा 


“उस निकाला जाये 
“उस निकाला जायें 
सन घटाय 


अपना 
राज्य के 
से 

से 

के थथा 


विचारायेक्षित 


बेठऊ 
ग्रग्य 
कण 
जब 
निरदिचत 
होगा 
करण 
जब तक 
तब तक 
हो 
ही 
प्रकार 
द््प्पों 
गएना 
संसद ने 


स्थित्यतुसार 


के, तीन 


जब तक वे 
ने उसको स्वीकार न कर 
लिया ही 


दुद्ध 
बेतनों, अधिदेषों 


उत्तर बेतनों, श्रधिदेथों, उत्तरवेतनों 


किती संसत्कृत विधि 
तथा 
किया (हटाया ) 


शासक के पद पर 
(रूप में पदारूडढ़ ) हैं 


में घटाये न 

भरने 

रज्प 

का 

का 

की यथा 

अक्षित विचारणीय 
(जंठक) अविवेशव 
ग्रन्य या 

लिये 

जब कि 

निश्चय 

हो 

लिये 

जब कि 
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तरह 

अ्रग्य सरत्पों 

संगणना 

उस राज्य के वियान मंडल ने 
(त्वित्यतुसार ) 

के, जंती कि स्थिति हो, तीन 
वे जब तक 


(नें उतको स्वोकार न कर लिया 


हो) द्वारा वह स्वीकृत 
ते कर लिया गया हो. 
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घूडं 
भ्र्ड 
भ््ड 
घ्र्ड 
प्र्ड 
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भर, 
की 
प्‌ 
कु 
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श्र 
श्र 


२७ 
१६ 


२६ न] 
रे ६4 करके 
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9 कक 
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के 


अ्रशद्ध 
जो विधेयक, 

सभा द्वारा 

बेठक 

खंड की 

जाये 

स्थापित 

ले 

न करे 

न जाये 

अर्थंबंडों (जुर्मानों) 
प्रयोजनों के लिये 
पुर: स्थापन 
जिसमें 


“उस पर निकाले जायें 


न हो सकेगा 
नहो 

में से शी 
तथा 

सकेगा 


स्वहस्ताक्षरित तथा 
स्वम॒द्रांकित 


के समक्ष अथवा उससे . . 


के किसी 
बनाई हुई विधि में 


ने शभ्रवकाश 5४ 


के पालन 
विशेष 


रज्छा  क कर की के 


झ्न्तर्भूत ... 


के भाग होंगे न 
ऋथधिकार क्षेत्र अक 
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